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 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 Jatt  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 हस्तशित्प  उद्योग  को  वस्तुओं  का  निर्यात

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  sai  विदेश  व्यापार  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदेशों  में  भारताय  हस्तशिल्प  उद्योगों  की  वस्तुभ्नों  शौर  कलात्मक  वस्तुग्रों  की  बड़ी

 मांग  है  कि. अरि  इस  समय  निर्यात  हम्ना  माल  उन  देशों  में  मांग  की  पूति  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं
 > ट्  ग्रौर

 हस्तशिल्प  उद्योग  की  वस्तुग्रों  के  निर्यात  में  लगी  प्रमुख  सरकारी  एजेंसियों  के  नाम  क्या

 हैं  ग्रौर  क्या  उनसे  हस्तशिल्प  उद्योग  की  वस्तुग्नों  की  विदेशी  ब।जार
 में  बिक्री  बढ़ाने  के  लिये

 सर्वेक्षण

 वरन  को  कहा  गया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  (a)  जी  हां  वर्ष  1967-68,

 1968-69  तथा  1969-70  में  भारत  से  हस्तशिल्प  की  वस्तुग्नों  के  निर्यात  54.76  करोड़  रु०

 75.424  करोड़  रु०  तथां  83.29  करोड़  रु०  थे  ।  निर्यात  मांग  को  ger  करने  के  लिये  हस्तशिल्प
 व ब  ह

 की  वस्तुग्रों  की  कोई  प  मी  नहीं



 Oral  Answers  June  2,  1971

 ७४.  wera तीन  केन्द्रीय  सर  ह  T  ca  बातन  21.0 हु  श्रर्थात  भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  fata

 ern veda  कुटीर  उद्योग  नई  दिल्‍ली  ate  हस  पारण  म्पोरि  y  म  मद्रास

 की  वस्तुग्रों  के  निर्यात  में  लगे  हुए  विदेशों  में  भारतीय  हस्तशिल्प  को  वस्तुझ्नों  की

 क्षमता  का  निरंतर  अध्ययन  किया  जाता  है  :

 राम  सहाय  aes  :  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  हस्तशिल्प  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने

 के  लिये  कौन  से  कार्यक्रम  बनाये  गये  हैं  ?  दूसरे  क्या  हमारी  हस्तशिल्प  की  वस्तुग्रों  की  सभी  देशों  में

 अच्छी  मांग  हैं  क्योंकि  ये  वस्तुयें  प्रचलित  तथा  श्राकर्षक  तौर  थदि  हों  तो  क्या  सरकार  का  विचार

 ् ७ ऐसी  एजेंसियां  बनाने  का  है  जिनके  माध्यम  से  सरकार  हस्तशिल्पियों  से  कह  सके  किं  वे  विदेशों  में

 जायें  त्र  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  ध ह  निर्यात  के  लिये  मंडियों  की  खोज  करें  प्रधिक  विदेशी

 मुद्रा  प्राप्त  की  जा  सके  तथा  हमारी  वस्तुयें  तौर  श्रंघिक  प्रचलित  हो  सके ं।

 > श्री  Qo  सी०  जाजें  :  जहाँ  तक  निर्यात  संवद्धन  वार्यक्रमों  प्रशन  Q  भारत  सरकार  की

 विभिन्न  एजेंसियां  हस्तशिल्प  की  वस्तुश्रों  को  सभी  देशों  में  अधिकाधिक  प्रचलित  बनाने  के  लिये

 बाजारों  के  पर्यवेक्षण  हेतु  ways  प्रयत्न  नार  हैं  इसके  हम  श्रासान  शर्तों  पर  कच्चा

 माल  उपलब्ध  कश  रहे  हैं  ।  नये  डिजाइनों  का  किया  जा  रहा  है  ।

 विभिन्न  देशों  में  हस्तशिल्पों  खपत  का  पता  लगाने  के  लिये  हमने

 प्रदर्श  नियों  का  श्रायोजन  किया  तथा  ऐसे  ही  अन्य  दूसरे  कार्यक्रम  बनाये  हैं  ।

 श्री  रामसहाय  WS  FAT  भारत  सरकार  विशेषतया  श्रापके  मंत्रालय  ने  हस्तशिल्पों  की

 निर्यात  क्षमता  का  मल्यांकन  किया  है  कि  आगामी  पांच  वर्षों  में  इन  बस्तुग्रा  क  facet  निर्यात  किया
 ate  चनाका ्

 जा  सकता  है  न्ज़ि ग्रार  इससे  देश  को  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हो  सकती  यदि  आप  श्र  पत  क  यक्रमों

 को  तेज  करें  छे ्र  बाजारों  का  पता  लनाने  के  लिये  एजेंगियों  को  विदेशों  में  भेजने  के  नये  ढंग

 नायें  तो  श्राप  5  वर्ष  में  इन  के  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  कर  सकते  हैं  ?

 विदेश  यापार  मंत्री  एल०  एन०  मिश्र )  जैसा  कि  मेरे  सहयोगी  ने  बताया  हमारे
 ५

 पास  हृस्तदित्पों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  का  एक  निश्चित  कार्यक्रम  सदन  को  यह  जानकर

 प्रसन्नता  होंगी  कि  चौथी  योजना  के  लियें  हमारा  निर्यात  लक्ष्य  100  करोड़  रु०  का  है  और  हम

 95  करोड़  रू०  की  हस्तशिल्पी  वस्तुग्नों  का  निर्यात  कर  भी  चुके  हैं  योजना  की  शेष  अवधि के

 fax  हमਂ  अपने  लक्ष्य  वग  पुनरीक्षण  कर  रहे  हैं  ।  अपने  देश  की  हस्तशिल्पी  वस्तुप्रों  के  प्रचार  के

 लिये  हमारे  पास  अधिकरी  हैं  जो  विंदेशों  में  प्रदर्शनियों  at  ्रायोजन  करते  हैं  तथा  स्थिति  का  अध्ययन

 करते  हमारे  हस्तशिल्पों  की  मांग  बड़  रही  है  कुछ  वस्तु  विशेष  जैसे  कालीनों  की  मांग  में  कमी

 हुई  है  और  यह  भी  ब्रिटेन  में  ।  हम  उस  कमी  को  पूरा  करने  an  प्रयास  कर  हे  हस्तशिल्पों

 के  निर्यात  का  भविष्य  उज्जवल  है  ।

 श्री  इयामनन्दन  मिश्र  :  हस्तशिल्पों  के  उत्पादन  के  ग्रनुपात  में  निर्वात  की  प्रतिशतता  कया  है

 और  वे  कौन  से  देश  हैं  जिनमें  हमारे  हस्तशित्पों  की  सबसे  अधिक  खपत  होती  है  ?

 >
 श्री  एल०  एनए  मिश्र  :  इस  प्रशन  के  लिये  पहले  नोटिस  दिये  जाने  की  श्रावश्यकता  |

 उसके  पश्चात  श्रांकड़े  दिये  जा  सकते  हैं  ।

 2



 12  1893  मौखिक  उत्तर

 a  eee  ाण

 Shri  Hukamchand  Kachwai  We  are  exporting in  large  quantity  the  goods  manu-
 factured  by  handicrafts  industries  and  would  do  so  in  future  also.  But  the  Craftsman  are
 not  getting  their  due  profits.  I  would  like  to  know  whether  there  is  any  plan  under
 consideration  of  the  Government  by  which  crafisman  could  get  their  due  proportion  in

 profits.  T  would  also  like  to  know,  whether  the  Government  would  arrange  facilities  for
 these  people  to  go  abroad  where  thet  demand  of  handdicrafts  are  more  so  that  they  may

 explore  the  export  possibllitics  and  be  encouraged  ?

 Shri  LL.  N.  Mishra:  As  regards  craftsman’s  profit  are  conccrned,  position  differ
 from  place  to  place.  At  certain  places  they  get  good  returns  and  at  certain  other  places  they
 do  not.  The  best  way is  to  form  Co-operatives  of  the  craftsman  and  these  Co-operatives
 should  manage  the  sale  of  these  handicrafts.  It  is  true  that  unless  the  brokers  are  there,
 craftsman  cannot  get  their  due  sharc.  But  this  business  is  to  be  looked  into  by  the  State

 Governments,  they  should  organise  Co-operatives  and  see  that  their  functioning  is  satis

 factory.  Regarding  the  question  of  standing  them  abroad,  it  would  bea  pleasure  if  they
 four  our  delegations.  We  have  already  arranged  for  themto  go  abroad  and  are  ready  to

 send  them  in  future  also.  Those  who  want  to  go  abroad  would  get  facilities  and  assistanee

 from  the  Government.

 श्री  कादर  :
 मँ  यह  जानवा  चाहता  हूं  कि  कया  इन  वस्तुओं  +1  fate  स्थानीय  बाजारों  के

 3
 मूल्यों  पर  ही  किया  जा  रहा  है  अथवा  निर्यात  में  मूल्य  स्थानीय  बा  जा Va  रो  से

 ध  |  कम  ट  ?

 श्री  ume  एन०  fasy  मेरे  विचार  से  इनकें  मूल्य  स्थानीय  बाजारों  से  वाम  नहीं  हम

 निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  wa  देते  हैं  |

 श्री  कादर  :  कितना  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  |

 महात्मा  गाँधी  की  हत्या  के  सम्बन्ध  में  नियुक्त  कूर  आयोग  की

 जांच  के  परिणामों  पर  महाराष्ट्र  सरकार  की  टिप्पणी

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महात्मा  गांधी  की  scar  के  सम्बन्ध में  नियुक्त  कपूर  श्रायोग के  जांच  परिणामों

 पर  महाराष्ट्र  सरकार  की  टिप्पणियां  केन्द्रीय  सरकार  को  अब  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 >  9 सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कृष्ण  चन्द्र  :  जी  श्रीमान्‌

 तौर  :  श्री  जी०  वी०  केतकर  पर  जिसको  आयोग  a  अनुसार  महात्मा  गांधी  की

 हत्या  के  षड़यंत्र  की  पुर्व  जानकारी  पर  मुकदमा  चलाने  के  प्रश्न  पर  राज्य  सरकार  विचार  कर  रही
 आयोग  ी  उन  निष्कर्षों  पर  भी  जिनमें  अधिकारियों  के  काय-निष्पादन  की  श्रालोचना  की  गई

 विचार  किया  जा  रहा  है  । उनके  विरूद्ध
 कार्यवाही

 करने  की  दृष्टि  से
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 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal:  Mr.  Speaker>  Sir,  he  was  witness  no.  1,  and  appearcd
 before  the  Commission  thrice  to  give  evidence.  Mr.  Kapoor  has  remarked  about  Ketkar
 that  there  is  evidence  that  he  belongs  to  the  same  school  of  thought  as  Nathu  Ram  Godse

 and  Apte.

 अध्यक्ष  महोदय  आप  प्रश्न  पुछि ये  ।

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  :  I  would  like  to  know,  whether  the  Home  Minister

 would  write  to  the  Government  of  Maharashtra  regarding  the  carly  prosecution  of  Shri

 Ketkar  like  Godse  ?

 शी  कृष्णचन्द्र  पंत  :  कपूर  ्रायोंग  के  निष्कर्ष  के  सम्बन्ध  में  महा  राष्ट्र सरकार  की

 क्रिया  से  सम्बन्धित  है  ।  श्रायोंग  का  प्रतिवेदन  महाराष्ट्र  सरकार  को  भेज  दिया  गया  था  ।  जिन  बातों

 की  जानकारी  के  किये  आयोग  fare  frat  गया  था  उनमें  यह  बात  भी  थी  कि  क्या  पुना  के  श्री

 केतकर  को  पहले  ही  से  महात्मा  गांधी  की  हत्या  करने  के  TT  राम  गोडसे  के  पड़यंत्र  का  पता  था  ।  इस

 सम्बन्ध  में  आयोग  एक  निश्चित  froma  पर  हैं  |

 ‘Shri  B.  P.  Maurya:  Mr..  Speaker,  sir,  do  not  allow  Hindito  be  downgraded  to
 be  downgraded  to  this  extent.  The  question  asked  in  Hindi  should  at  least  be  replied  to
 in  Hini.

 Shri  K,  C.  Pant  :  The  comnission  has  come  tothe  conclusion  that  shri  ketkar,  the
 name  mentioned  in  terms  of  reference,  had  the  information  of  the  conspiracy.  As  have

 said,  we  had  written  to  Maharashtra  Government  after  that.  In  the  month  of  January
 Maharashtra  Government  had  intimated  that  they  were  thinking  of  the  action  requised  to

 The  second  question  was  regarding  the  officers be  taken,  whether  he  should  be  prosecuted.
 involved.  Shri  Kapoor  has  passed  strictnees  on  one  officer.  The  state  Government  has  said
 that  they  areexamining  the  matter  and  the  action  to  be  taked.

 Shri  B.  P.  Maurya  Mr.  Speaker,  Sir,  I  would  like  to  know  whether  the  Government
 is  aware  that  a  book,  ‘‘Nine  Hours  with  regarding  the  assassination  of  Mahatma

 Gandhi  had  been  America  and  there  is  ainclusion  of  Home  Minister  and  certain

 other  Ministers  also,  if  so,  what  action  has  been  taken  by  the  Government  in  this  respect  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मुख्य  प्रश्न  से  सस्बद्ध  नहीं  है  जो  महाराष्ट्र  की  प्रतिक्रिया  से  संबंधित  है  ।

 श्री  शंकररावं  सावन्त  :  उस  श्रधिकारी  का  नाम  क्या  हैं  जिसके  विरुद्ध  श्रायोग  ने  अभियोग

 लगाया  गया  है  ?

 श्री  कृष्णचन्द्र  पंत  श्री  यू०  एच०  जो  कि  उस  समय  पू  गुप्तचर  विभाग  में  डी०

 आय०  जी०  थ े|

 What  is  the  total  number  of  officers  mentioned  in  the  commisz Shri  Sarjoo  Pandey  :

 sion’s  report  who  had  prior  information  about  Mahatma  Gandhi's  assassination?  In  these

 any  mention  of  any  great  leader  who  was  involved  in  the  conspiracy  ?

 Shri  K.C.  Pant:  I  have  already  resplied  that.  There  was  no  mention  regarding
 the  prior  information  to  any  officer.  The  Commissioner  has  commented  upon  actions

 required  to  be  taken  or  the  action  taken  by  the  officers  on  receipt  of  information  of  the

 conspiracy.  The  names  of  these  officers  have  specifica'ly  been  mentioned  and  the  action  is

 4
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 ice  Stara

 being  taken  against  them.  Out  of  these  three,  one  is  no.more  in  the  world  and  the  action

 is  being  taken  against  the  remaining  two.

 Infilrration  of  a N Jon  en ak  gla  Speaking  People  from  east  Pakistan  in  India

 *213  Shri  Jagannathrao  Joshi:

 Shri  Jadeja:

 Shri  Nihar  Laskar:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  plcased  to  state

 (a)  Whether  a  large  number  of  non-Bangla  speaking  intltrators  amongst  the  refugecs
 from  East  Bengal  were  taken  into  the  months  of  March,  April  and  May,

 1971;  and

 (0)  if  so,  the  action  taken  against  them?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  चन्द्र  :  क अरार  सम्बन्धित  राज्य

 कारों  से  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहे  हैं  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  If  such  replies  are  given  then  there  is  no  use  of  asking
 questions.  What  I  mean  to  say  is  that’  the  replies  should  be  given  only  when  the  information
 available  is  complete  so  that  we  may  ask  supplementaries.  1  know  that  the  hon.  Minister
 wants  to  avoid  replying  questions  because  it  would  enable  him  to  put  downthe  relevant
 facts  on  the  table  of  the  House  and  at  that  time  we  would  not  be  able  to  ask  supplemen-
 taries.  You  should  direct  them  that  they  should  reply  only  when  the  information  available
 with  them  is  complete.  This  would  enable  us  to  ask  supplementaries,

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  हम प्ररन  के  लिये  दस  दिन  का  नोटिस  देते  इतने  पर  भी  यदि

 मंत्रियों  के  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  होती है  तो  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  क्या  किया  जाय  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  हमें  कुछ  अनुपूरक
 प्रश्न  पूछने  की  श्रनुमति  दी  जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  प्रश्न  का  उत्तर  ही  नहीं  fear  गया  है  तो  आप  इस  समय  |  अनुपूरक
 seq  किस  प्रकार  पूछ  सकते  हैं  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  a |  |  would  like  to  know  that  in  th VEINnG  ि  ASQ  Lhd  he  month  of  April  ०  ०

 Mr.  Speaker  He  has  got  no  reply,  why  are  you  asking a  question  ?

 Shri  Jegannath  Rao  Joshi:  You  should  direct  them  not  reply  in  this  way  in  future..

 (Interruptions)

 Shri  Hukumchand  Kachwai  We  give  them  twenty  one  days  still  they  are  found  short
 of  information.

 Mr.  Speaker  If  the  Minister  does  not  reply,  what  we  are  to  do  ?
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 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  इस  संबंध  में  मुझे  निर्देश  चाहिये

 न्ताब |  कैद इन्द्रजीत  गुप्त  10  दिन  पु  |  देन  का  क्या  लाभ  झ्तना  समय  सुचना

 लब्ध  करने  के  लिये  जाता है
 |

 ह  (७111 | Shri  K.  C.  Pant  :  I  would  like  the  hon.  19}  कै  whi  0८15  to  see  to  the  present  state  of

 affairs,  A  large  number  of  people  have  came  and  tl  are  still  pouring  in.  This  time  we
 are  concerned  with  making  arrangements  for  their  rehabilitation.  The  question  that  the

 number  of  Bangla  and  non-Bangla  speaking  people........(/nferruptions)

 One  hon.  Member  The  question  is  quite  clear.

 Shri  K.  C.  Pant  :  This  much  I  know,  but  at  present  the  state  Government  are  busy
 in  providing  them  maximum  relief  to  in  this  context  we  should  understand  the  difficulties
 of  the  State  Governments  regarding  furnishing  the  required  infomation  wehave  asked

 them  to  furnish  the  information  i
 mediately

 and  whenever  it  is  received,  it  would  be

 placed  on  the  (80112  of  the  House.

 Shiai  Jagannath  Rao  Joshi  They  may  take  one  or  two  days  more  but  the  information

 should  be  supplied.  You  should  direct  them  accordingly.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  इस  विषय  पर  कुछ  समय  पश्चात  वक्तव्य  दे  सकते  है  ।

 Shri  Hukumchand  Kachwai  It  is  really  distressing  that  there  is  no  answer  to  the

 question  asked  on  7th  of  the  last  month.

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  वे  टाल  रह

 जापान  को  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 *215.  श्री  Uae  आर ०  दामाणी  क्या  faea  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दीर्घावधि  ठेकों  के  श्रतुसार  वर्ष  1970-71  में  जापान  को  कितना  लौह  श्रप्स्क  भेजने

 का  वचन  दिया  गया  था  और  वास्तव  में  fear  भेजा  गया

 यदि  लौह  अयस्क  कम  मात्रा  में  सप्लाई  किया  गया  तो  इसके  कारण  क्या  श्ौर

 क्या  लौह  श्रयस्क  को  विलम्ब  से  भेजने  अथवा  ठेके  की  शर्ती  को  पुरा  न  करने  के  लिये

 हर्जाना  देना  पड़ा  और  यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  हानि  हुई है

 व्यापार  मन्त्री  एल०  एन०  और  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 सम्बद्ध  संविदाओं  की  शर्तों  के  अवीन  कम  परिमाण  में  माल  की  सुपुर्दगी  पर  कोई  हर्जाना

 नहीं  देना  पड़ता  त्र्त  इसके  फलस्वरूप  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।
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 विवरण

 विभिन्न  संविदाश्रों  को  सम्मिलित  रूप  में  लेने  पर  वित्तीय  वष  1970-71  रे
 जापान  का

 103.  4  लाख  टन  लौह  श्रयस्क  का  निर्यात  किया  जाना  था  जब  82.4  लाख  टन  के

 ही  कुल  निर्वात हुए
 ।  इसके  फलस्वरूप  हुई  21  लाख  टन  की  कमी  में  मे  लगभग  श्राधी  बेलाडिला

 खान  में  उत्पादन  में  हुई  गिरावट  +  फलस्वरूप  है  ।  शेष  कमी  विभिन्न  कारणों  से  हुई  जिनमें  प्रमण्व ्  य

 गत  ay  अप्रैल  में  मद्रास  पत्तन  पर  हड़ताल  और  उसों  साल  बाद  में  कलकत्ता  पत्तन  में  लम्बी

 हड़ताल  और  गत  वर्ष  के  मध्य  में  पारादीप  पत्तन  और  कलकत्ता  की  ओर  बराजनदा  श्रयस्क  की  रेलवे

 द्वारा  ढलाई  म  कर्मा  |

 श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  Ay  यह  स्पष्ट  रूप  से  पूछा  था  कि  दीर्घावधि  sat  पर  कितन

 >  मैं  अपने  fay मात्रा  में  निर्वात  किया  गया  परन्तु  विवरण  में  सभी  बातें  साथ  मिली  हुई  ट

 प्रशन  का  निश्चित  उत्तर  चाहता  or  |

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  विवरण  में  हमने  यह  उल्लेख  किया  था  कि  विभिन्न  ठेकों  को

 वित्तिय  ag  1970-71  में  जापान एक  साथ  लेते  जिसमें  दिर्घावधि  ठके  भी  सम्मिलित

 को  103'4  लाख  टन  लौह  अयस्क  ala  किया  जाना  था  जिसमें  से  केवल  82'  4  लाख  टन  ही

 भेजा  गया  ।  जिसके  कारण  21  लाख  टन  की  कमी  रही  ।  मैं  म  नता  हं  कि  कमी  हई  है  ।

 दासाणी  बेलाडिला  खानों में  कम  sera  के  कारण  यह  कमी श्री  एस०  आर०

 हुई  चालू  वर्ष  में  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई
 है  और  हम  श्रपने  ठेकों  में  की  गई  शर्तों

 को  पुरा  कर  सकगे  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  बेलाडिला  में  उत्पादन  में  गिरावट  आई  है  |  फिर  मद्रास  तथा

 कलअत्ता  पत्तनों
 में  ह  इतालें  हुई  थीं  ।  बलाडिला  खान  की  देख  रेख  खनिज  विकास  निगम

 द्वारा  की  जा  रही है  ।  area  में  afer  प्लानिंग  के  कारण  शि"रावट  are  ।  गत  वर्ष  गिरावट

 त्राने का क  कारण  पुर्जों  की  कम  उपलब्धता  थी  ।  एक  जांच  समिति  गठित  की  गई  ate  पूजो  की

 एक  सुची  बनाई  गई  ।  इन  पुर्जों  को  लाने  के  लिये  एक  दल  मास्कों  भेजा  गया  |  दुर्भाग्यवदा

 आवश्यक  माल  के  आने  में  कू  देर  हो  गई  2  ।  बेलाडिला  में  गिरावट  मख्य  कारण  यह

 रहा है  I

 श्री  एस०  आर०  दामाणी  क्या  गिरावट  जारी  रहेगी
 ?

 थी  एल०  एन०  मिश्र  Hy  स्पष्ट  कर  दिया  कि  प्लानिंग  तटिपण  रही

 श्री  संजीवी  राव  नह  wae  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  मुझे  है  कि  हम

 la  बन्दरगाह  परियोजना  के  उपरान्त  अपने  वायदों  को  पूरा  नहीं  कर  सकेंगे  ।  क्या

 सरकार  गोदावरी  के  तटीय  प्रदेश में  बेलाडिला  को  भद्राचतम  के  साथ  रेलवे  लाइन  से  जोड़ने  पर

 विचार  कर  रही  है  यदि  एक  बार  ही  लौह-भ्रयस्क  द छਂ  क ेजच्छ ow  द  ह  द मघ  चरम  पहुंच  जायेगा  तो  इसे  नावों

 दारा  कासीनाडा  भेजा  जा  सकता है
 ?
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 मिश्र  होनें श्री  एल०्ए  | हू»  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  वृद्धि न  को  प्रमुख  कारण  अपर्यात्त

 परिवहन  सुविधा  है  ।  इस  समय  मैं  इस  fang  रे  लवें  area ६  ह  के  art  i

 i

 कुछ  नहीं  कह  सकता  परन्तु

 हम  भी  te  महसूस  करते  है ंकि  यदि  हमारे  पास  श्रतिरिक्त  रेल  सुविधायें  हों  तो  लौह  अयस्क  के

 निर्यात  में  वृद्धि  हो  सकती है  ।

 श्री  Fo  लकप्पा  हम  देश  में  प्रभावी  पत्तन  तथा  ta  gfaarat  की  कमी  के  कारण

 जापान  को  निर्यात  क्षमता  में  हानि  उठा  रहे  साथ  ही  ग्रास्ट्रेलिया  भी  इस  क्षेत्र  भ॑  भारत  ५  साथ

 होड़  लगा  रहा  है  ।  सरकार  श्रावश्यक  पत्तन  तथा  रेल  सुविधायें  देकर  परिवहन  सम्बन्धी

 कंठिनाइयों  पर  विजय  पान  का  विचार  करेगी  ?  सरकार  इन  कठिनाइयों  को  कब  तक  दूर  करने

 की  att  है  ताकि  हम  जापान  को  निर्यात  अ्रधिक  कर  सकें  और  alee fant  के  साथ  प्रभावी  रूप

 ale  amr  सकें  ?

 श्री
 :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हैं  कि  हमारे  पास  रेल  ae  पतन  दोनों  Tfaeratiant

 कमी  है  ।  जापान  को  निर्यात  के  बारे  में  हमारी  आस्टलिया  के  साथ  कोई  होड़  नहीं  है  ।  हमने  जापान

 के  साथ  दीर्घावधी  करार  कर  रखे  हैं  और  सौभाग्यवश  हम  इसे  पूरा  करने  की  स्थिति

 श्री  ज्योतीमेय  बस  :  क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  जापान  को  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  नौतल

 निशुल्क  मूल्य  पर  15  रुपये  प्रति  टन  की  हानि  होती  है  जिसमें  केवल  खनन  परिवहन  लागत

 सम्मिलित  है  at  लौह  अयस्त्र  की  वास्तविक  कीमत  सम्मिलित  नहीं  की  गई  है  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :
 यह  माननीय  मित्र  श्री  ज्योतिमेय  बसु  की  रुचि  का  विषय  है  ।  इस  प्रश्न

 को  उन्होंनें  बहुत  बार  उठाया  है  ।  तीन-चार  त्र्ष  यह  ठेका  हुआ  था  और  भ्रभी  मेरे  पास  जो  जानकारी

 उसके  भ्रनसार  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  निर्यात  में  घाटा  है  ।  उन्होंने  हिसाब  लगाने  का  जो  तरीका

 श्रख्तिया २  कर  रखा  है  सपर  यह  निर्भर  वाश्ता  है  |  वह  समझते  है ंकि  इस  ठके  में  घाटा है  परन्तु

 खान  तथा  धातु  व्यापार  निगम के  विचार से  इस  टेके  में  कोई  घाटा  नहीं  है  ।  इस  मामले  पर  मैं  अपने

 कोई  विचार  नहीं  रख  सकता  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :

 भ्रध्यक्ष  हम  wTwvaT  समिति  में  कार्य  करते  हैं ग्रौर  आपको  सब

 बातों  की  जानकारी  च चाहिये  ।  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  की  परामशंदात्री  समिति  में
 उन्होंने  खान

 के  स्तीवगर  fa तथा  arg  व्यापार  निंगम के  निदेशक से  परामर्श  करने  |  पदचात्‌  CATS,  |  ह  या  था  कि  हमें  ale

 >
 gare  निशुल्क  पर  प्रति  टन  15  रुपये  की  हानि  हो  रही  ठ  श्रौर  इसमें  निर्यात  की  ग़ई  वस्तु  wait

 ate-a0eF  की  कीमत  सम्मिलित  नहीं  है  ।

 श्री  :  मैंने  स्वीकार  नहीं  किया  ar  |

 श्री  ज्योतिर्मध  बस  :  मझे  यह  कहते  हये  खेद  है  कि  मंत्री  महोदय  सदन  को  गलत  जानकारी  दे

 रहे  हैं  ।

 श्री  के०लकप्पा  :  की  कार्यवाही  को  उन्हें  यहां  पर  नहीं  रखना  चाहिये  ।  यह  विशेषाधिकार

 का  मामला है  |
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 217,  श्री  डी०डी०  देसाई  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  इस  बात  का  पता  है  कि  गांवों  में  लगभग  1000  निवासियों  के  पीछे  एक

 पेटी  की  भी  व्यवस्था  नहीं  है  जिससे  कि  रोजाना  डाक  बांटने  वाले  डाकिये  द्वारा

 आसानी  से  डाक  निकाली  जा  और

 इस  संबंध  में
 सरकार

 का  क्या  कार्येकाही  करने  का
 विचार है

 ?

 संचार
 मंत्री  एच०  एन०  तथा  एक  विवरण  पत्न  सभा-पटल  पर

 रखा  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 डाक-तार  विभाग  के  मानकों  के  अनुसार  किसी  भी  एसे  गांब  में  लेटर  बक्स  की  व्यवस्था

 कर  दी  जाती  है  जहां  दिन  में  औसतन  दो  पत्र  प्राप्त  होते  हों  ्रौर  जो  निकटतम  डाकघर  या  लेटर  बक्स

 से  एक  मील  की  दूरी  पर  स्थित  हो  ।  इस  तरह  गांवों  में  लेटर  बक्सों  की  व्यवस्था  करना  गांवों  के  पत्र  परियात

 और  निकटतम  डाकघर  या  लेटर  बक्स  से  दूरी  पर  निर्भर  करता न  कि
 गांव

 की
 जनसंख्या

 पर  जिन
 गाँवों  में  लेटर  बक्स  नहीं  लगाए  उनमें  श्र  ब  भी  पत्र  वितरण  एजेंट  या  ग्राम  डाकिये  के  जरिये

 इकट्ठे  किए  जाते  हैं  श्रौर  गांव में  जितने  समय  के  बाद  वितरण  किया  उतने  समय  के  बाद  ही

 वहां  से
 डाक  इकट्ठी  की  जाती  है  ।  इसलिए  इसी  कारण  से  कि  वितरण  करने  वाला  डाकिया  या  एजेंट

 श्रासानी  से  लेटर  बक्स  से  डाक  निकाल  सकता  किसी  गांव  में  लेटर  बक्स  लगाये  जानें  का  मानदंड

 नहीं  हो  सकता  जबकि  वहां  वितरण  एजेंट  के  जरिये  डाक  इकट्ठी  करने  की  सुविधाएं  पहले  ही  उलब्ध

 हों  तथापि  यहां  यह  उल्लेखनीय  है  कि  जहां  1-1-71  को  देश  में  लेटर  बक्सों  की  संख्या  1,62,282

 वहां  1961  की  जनगणना  के  प्रनुसार  देवा  भर  में  एक  हजार  से  afr  जनसंख्या  वाले  गांवों  की  संख्या

 केवल  95,953  है  |  इसलिये  यह  भ्रनुमान  लगाया  जा  है
 कि  एक  हजार  से  श्रधिक  जनसंख्या  वाले

 अधिकांश  गांवों  में  पहले  ही  लेटर  बक्सों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  तथापि  डाक  इकट्ठी  करने  शौर

 वितरण  करने  की  सुविधा  का  श्रौर  गांवों  में  विस्तार  करने  श्रौर  इसे  पहले से  अधिक  बार  करने  के

 लिए  डाक-तार  विभाग  लगातार  पुनरीक्षण  करता  रहता  है

 WTo  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  मंत्री  महोदय  जिला  पंचायतों  से  प्राप्त  संकल्प  को  ध्यान  में

 रखते  हुये  ऐसे  गावों  में  पत्न-पेटियों  के  लगाने  की  व्यवस्था  करेंगे  जहां  स्कूल  ae  कम  से  कम  पंचायत

 घरों  की  सुविधायें

 श्री  एच०  एन०  बहुगुणा  :  किसी  गांव  में  पत्र-पेटी  का  लगाना  उस  गांव  ०५ ध मक स भज  गये  शौर

 उसके  द्वारा  प्राप्त  किये  गये  पत्नों  की  संख्या  पर  निर्भर  करता  है  यदि  किसी  गांव  में  एक  दिन  में

 दो  पत्र  ब्रौसतन  ats  हैं  तो  वहां  पत्र-पेटी  लगा  दी  जाती  है  ।

 sit  डी०  डी०  देसाई कोई  पड़ताल  सर्वेक्षण  किये  बिना  ही  पंत्रों  के  प्राप्त  होने  ate  भेजे  जाने

 TaeaT कि क द | का  निर्धारण  कैसे  संभव  सरकार  की  देहाती  में  श्रभिरूचि  और  वहां  पर  बढ़ती  हुई
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 साक्ष  रता

 को  ध्यान  मे  रखते  हुये  वर्ष  Lg/l  में  की  गई  देहातों  की  AVI  नका  आधार  पर  कुछ

 सुविधा  प्रदान  की  जा  सकती  है  ।

 श्रो  एच०  एन०  बहुगणा
 :  पत्र-पेटी  के  लिये  गांव  को  श्रावश्यकता  के  लिये  जनसंख्या  कोई  मानदंड

 नहीं  केवल  किसी  गांव  विशेष  से  भेजी  गई  ate  वहां  पर  श्राई  डाक  के  श्राधार  पर  ही  पत्न  पेटी

 की  आवश्यकता  निश्चित  की  जाती  है  ।  इस  बारे  में  सरकार  बहुत  उदार है  और  जैसा  कि  मैं  ग्रपने

 विवरण  में  उल्लेख  कर  चुका हूं  एक  हजार  से  श्रधिक  जनसंख्या  वाले  गांवों  में  पत्र  पेटियां  लगाई  हुई

 ग्रौर  ऐसे  गांवों  की  संख्या  तो  कठिनाई  से  95,000  है  जब  कि  हमने  सारे  देश  में  1,  6  2,  000  पत्न-पेटियां

 लगा  रखी  हैं  ।  उस  पर  सरकार  सदा  ध्यान  देती  रहती  है श्रौर  डाक-विभाग  ऐसी  सुविधायें  प्रदान  कश्श्ता

 है  और  जहां  कहीं  भी  पत्र  पेटी की  मांग  होती  वहां  एक  पत्र-पेटी  दी  ज्ञाती  हैं  ।

 श्री  ato  बालकष्णया  :  क्या  मंत्री  महोदय  ग्रामीण  श्रौर  क्षेत्रों  में  fatatle  युवकों  की

 बेरोजगारी  की  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुये  गांवों  में  शाखा-डाक  पालों  के  स्थान  पर  नियमित  डाक

 पाल  नियुक्त  करने  फर  विचार  करेंगे
 ?

 श्री  एच०  एन०  बहुगणा  :  मेरे  माननीय  मित्र  ने  डाक  पालों  के  बारे
 में  प्रदन  किया  है  जो  मूल

 प्रश्न  से  सम्बद्ध  नहीं  है  क्योंकि  प्रश्न  पत्र-पेटियों  की  व्यवस्था  के  बारे  में  हैं  ।

 Shri  Lalji  Bhai  Mr.  speaker,  Sir,  May  I  know  the  number  of  villages  having  popula-
 tion  of  two  thousand  where  there  are  no  post-offices  and  as  a  result  of  that  letters  are

 delivered  late  ?

 Shri  -H.  N.  Bahaguna  :  The  main  question  is  about  post-boxes  and  not  about

 post-offices.  It  requires  notice.

 पटसन  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिये  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  सहायता

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पटसन  उद्योग  का  अधधुनिकीकरण  करने  के  लिये  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  oT aelaat

 देना  स्वीकार  कर  लिया  wie  यदि  तो  1971  तंक  इस  कार्य  के  लिये  कितनी  धनराशि

 की  मंजूरी  दी  स श्र गैर

 क्या  पटसन  उद्योग  द्वारा  उक्त  राशि  को  उपयोग  कर  लिया  गया  है
 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  ने  31

 1971  तंक  पटसन  मिलों  के  आधुनिकीकरण  विविधिकरण  के  लिये  645.95  लाख  रु०  की  ऋण

 सहायता  मंजूर  कर  दी  है  ।

 उद्योग  द्वारा  श्रब  तक  261.53  लाख
 रु०

 के  कुल  ऋण  लिये
 गये  हैं

 ।

 श्री  इन्जीत  गुप्त  :  अभी  दिये  गये  उत्तर  से  ऐसा  लगता  है  कि  जितनी  धन  राशि  मंजूर  की  गई

 है  उसका  उद्योग  द्वारा  पूरी  तरह  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय यह  बतायेंगे
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 कि  इस  समय  पाकिस्तान  के  पटसन  उद्योग  की  शभ्रस्त  व्यस्तता  के  कारण  हमारा  माल  बेचने  के  लिये

 निर्यात  बाजार  में  काफी  wear  वातावरण  sued  हो  गया  था  और  श्राने  वाले  थोड़े  समय  के  लिये

 पटसन  सिलों  को  धन  अथवा  ऋण  देना  बंद  कर  दिया  जा  सकता  हैं  क्योंकि  इसकी  आवश्यकता  नहीं

 है  और  अभी  वे  बिना  किसी  प्रभावी  होड़  के  भय  के  आसानी  से  अपना  माल  बच  सकते  है ं?

 श्री  aso  एन०  fat:  पटसन  मिलों  का  करना  हमारे  लिये  ग्रावश्यक  है  |

 सही  बात  तो  यह  है  कि  पुर्वी  पाकिस्तान  में  हुई  घटनाओं  के  कारण  एक  विशेष  स्थिति  उत्पन्न  हों

 गई  परन्तु  हमें  अपना  बाजार  बनाये  रखना  हम  अपने  प्रतियोगी  की  कठिनाई  अथवा  किसी  श्रन्य

 बात  पर  निर्भर  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  अब  भी  मेरा  यह  विचार  है  कि  हमें  पटसन  मिलों  के

 श्राघुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  साथ  साथ  आगे  बढ़ना  चाहिये  ।  हमें  पटसन  मिलਂ  मालिकों  से  श्रावश्यक

 सहयोग  नहीं  मिला  है  यदि  इस  उद्योग  को  बनाये  रखना  चाहते  हैं  तो  उन्हे  चाहिये  कि  वे  मिलों

 का  द्राधुनिकीकरण  करें  ।

 att  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी है
 कि  मिलों  के  aratrat-

 करण  से  निम्न  उत्पादन  लागत  के  रूप  में  जो  लाभ  होने  वाला  है  are  मालिकों  द्वारा  सट्टेबाजी

 के  कारण  अधिक  प्रतियोगितात्मक  विक्रय  मूल्य  बढ़  रहा  है  जिससे  कीमतें  कम  होन  की  बजाय  बढ़  रही

 उसके  कारण  पटसन  वे  गलीचे  श्र  थैलों  के  बाजार  में
 मांग  वाम  होगी  ।  पर  रॉक

 लगाने  के  लिये  वह  क्या  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  सौदे-बाजी  वाले  पहलू  पर  मैं  प्रकाश  नहीं  डालंगा  क्योंकि  प्रश्न  पटसन

 के  सामान  के  निर्यात  के  बारे  में  यह  सही  है  कि  गत  वर्ष  पटसन  के  गलीचों  की  मांग  काफी

 कम  हो  गई  थी  श्रौर  इस  समय  श्रमरीका  तौर  पश्चिमी  योरोप  के  बाजार  में  इसकी  मांग  बढ़  रही

 है  ।  इसलिये  हम  इस  उद्योग  को  wea  सुविधायें  भी  देना  चाहते  है  क्योंकि  यह  उचित  समय  है

 जब  हम  बाजार  में  प्रवेश  कर  सकते  मैं  श्री  इन्द्रजित  गुप्त  से  gata  करूंगा  कि  वह  सट्रबाजी

 झादि  अन्य  पहलुओं  के  बारे  में  न  पूछे  ।  योरोपीय  देशों  और  अमरीका  के  बाजार  में  हमारे  माल  के

 निर्यात के  सम्बन्ध  में  मैं  उत्तर  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  सौदे  बाजी  के  कारण  निर्यात  क्षमता  में  बाधा  पड़  रही  वह  सौदेबाजी

 पर  नियन्त्रण  करने  के  लिये  क्या  कर  रहे  सट्टेबाजी  के  कारण  विदेशों  के  बाजार  में  माल  बेचने

 की  संभावना  समाप्त  हो  गई  है  ।

 श्री  एल०  एन०  fax  :  वह  पटसन  परामशंदात्नी  समिति के  सदस्य  हैं  ।  हम  कलकत्ता  में  थे  ।

 मैं  कह  चुका  हूं  कि  पटसन  उद्योग  में  सट्टेबाजी ठीक  नहीं  है  ।

 मैंने  सदा  इसे  हतोत्साहित  किया  है  और  उन्हें  भी  ऐसा  करने  से  मना  किया है  ।  मैं  नहीं

 जानता  कि  इस  सम्बन्ध  में  हमें  क्या  कानूनी  शक्तियाँ  प्राप्त  यदि  हमें  कुछ  शक्तियाँ  प्राप्त  है  तो

 हम  उनका  प्रयोग  कर  सकते  पटसन  उद्योग  के  लिए  सट्टेबाजी  करना  वांछनीय  नहीं  ।
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 afraa  उत्तर  प्रदेश  में  परमाणु  शक्ति  संयन्न  की  स्थापना

 *  220  श्री  सुरूगन्तम  :

 प्रो०  एस०  एल०  सकसेना

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  क्षेत्र मे ंएक  परमाणु  शक्ति  संयंत्र  स्थापित  करनें  के  प्रस्ताव

 पर  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी

 उक्त  परियोजना  पर  कितना  खरच  होने  का  श्रनुमान  ग्रौर

 परियोजना  पर  कार्य  कब  तक  हो  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  कृष्ण  चन्द्र  नहीं  ।

 तथा  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का  विचार श्री  मुरूगन्तम

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कोई  और  परमाणु  संयंत्र  स्थापित  करने  का  है  ।  यदि  हाँ  तो  स्थापित

 किए  जाने  वाले  संयंत्रों  की  संख्या  क्या  है  तथा  वे  कहां  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  चौथी  योजना  के  दौरान  नए  परमाणु  शक्ति  संयंत्रों  के  लिए  15  करोड़

 रुपये  की  राशि  ग्रावंटित  की  गई  है  ।  जहां  तक  इन  नए  संयंत्रों  के  लिए  स्थल  चुनने  का  प्रश्न  है  परमाणु

 शक्ति  walt  ने  इस  सम्बन्ध  में  सितम्बर  1970  को  एक  स्थल  चथन  समिति  की  नियुक्ति  की  थी

 और  यह  समिति  विभिन्न  स्थलों  का  परीक्षण  कर  रही  है  तथा  एक  वर्ष  के  भीतर  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  कर  देगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सक्सेना'''''''अनुपस्थित  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  ।

 श्री  एस०  एस ०  बनजी  पन्न  का  उत्तर  देते  हुए  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  पश्चिम  उत्तर

 प्रदेश  क्षेत्र  में कोई  परमाणु  शक्ति  संयंत्र  नहीं  स्थापित  किया  जायगा ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह

 उस  क्षेत्र  के  लोगों के  प्रति  अन्याय  नहीं  होगा  जबकि  पहले  यह  बताया  गया  था  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्थल  चयन  समिति  गठित  की  गई  है  ate  त्रय  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  से

 साफ  इन्कार  किया  जा  रहा है  ।  कया  इस  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  न» अप

 क्षेत्र  में  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  ्रनुरोध  किया  है  क्योंकि  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  alas  बे  कारी

 है  और  यदि  यह  अनुरोध  किया  गया  है  तो  सरकार  की  इस  प  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मेंने  यह  नहीं  कहा  कि  उत्तर  प्रदेश में  संयंत्र  स्थापित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 प्रशन  यह  था  कि  कपा  सरकार  ने  पब्चिम  उत्तर  प्रदेश  में  शक्ति  संयंत्र  पित  कने  के  प्रस्ताव  पर

 अनुमति  दे  दी  tate  जैसाकि  मेने  पहले  भी  कहां  कि  एक  स्थल  चथन  समिति  इस  बारे  में  विभिन्न
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 स्थलों  का  जि  कर  रहो  है  ग्रौर  उत्तर  प्रदेश  भी  इसमें  सम्मिलित  श्र्त  मेरे  यह  कहने  का

 saa  हीं  नहीं  उठता  कि  इसे  cata  नहीं  दी  जाएगी  ।  मैंने  तो  केवल  माननीय  सदस्य  को  वास्तविक

 स्थिति  से  wana  कशाया  है  ।

 श्री  ऐन +  एन  पांड  :  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  पूर्वों  उत्तर  प्रदेश  में  शाक्ति  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  सरकार  से  अनुरोध  किया  पदि  हाँ  तो  सरकार  इस  मामले  पर  कार्यवाही  करने  का

 विचार  कर  रही

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मुझे  मालुम  नहीं  कि  उत्तर  प्रदेश
 के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्र  सरकार  से  ऐसा  कोई

 श्रतुरोध  किया
 है  किन्तु  में  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  हेतु  इतना  बताना  चाहता हूँ  कि  पहले  भी

 इस  मामले  पर  विचार  करमे
 के

 लिए  एक  स्थल  चयन  समिति  fra  की  गई  थी  जिसने  कुछ  सुझाव
 भी  पेश  किए  यहू  दूसरो  स्थल  चयन  समिति  पहली  समिति

 के  सुझावों  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 के  किसी  भो  क्षेत्र  को  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  स्थल  निर्धारण  करते  समय  कई  बातों  का

 ध्यान  रखना  पड़ता  अंतिम  निणंय  लेने  से  एवं  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखा  यह  मुख्य

 रूप  से  ऐसा  मामला  है  जिसमें  विशेषज्ञों  को  सही  स्थान  चयन  करना  होगा

 महोदय  :  मेरे  विचार  में  इस  पर  श्रौर  कोई  श्र  नहीं  उठाया  जा  सकता  क्योंकि

 समिति  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  काय  कर  रही  है  ।

 Shri  P.  Maurya:  Mr.  Speaker,  Sir  the  Prime  Minister  comes  from  1,  but

 supply  of  electricity  in  that  state  is  in  deplorable  condition,  sometimes  they  get  electric
 energy  from  Madhya  Pradesh  and  sometime  from  Rajasthan.  please  allow  me  to  put  the

 It  is question  क  (interruptions).  an  important  question  CUnterrupti  ons).  Many
 important  point  has  not  so  far  been  answered.  When  I  was  member  of  the  Lock  Sabha

 .Unterruptions).  number  of  tubewells  are  lying  idle  in  U.P....  Unterrntations)

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  प्रशन  उठाने  की  श्रनुमती  नहीं  दे  सकता  ।  श्रगला  प्रश्न  ।

 देवी  भाषाओं  के  समाचार-पत्रों  को  उन्हीं  की  भाषा  में  समाचार  देना

 *222,  श्री  एम०  कतामत  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Far  एसा  कोई  प्रस्ताव है  कि  समाचार  एजन्सियां  देशी  भाषाश्रों  के  gat  को  उन्हीं
 की  भाषागों  में  समाचार  श्रौर

 यदि  ता  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है ं?

 सूचना  और
 प्रसारण  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  (  श्रीमती  नन्दिनी
 :  ate

 जबकि  पी०  टी ०  झ्राई ०  और  यू०  एन ०  श्राई०  समाचारों  को  केवल  wast  में  भजती  दो  श्रन्य

 समाचार  एजेन्सियां  अर्थात्‌  ferqeaty  समाचारਂ  तथा  समाचार  भारतीਂ  अनेक  भारतीय  भाषाओं  में

 समाचार  भेजती  हैं  ।

 श्री  एम०  कतामुतु  :  मंत्री  महोदया  का  कहना Yeu
 +  केवल दो Le  ह  चम  समाच।र  एजेंसियां  अनेक

 अ  top  sale  a भाषाश्रों  में  समा  चार  भे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  इन  छोटे  तथा  मध्यम  समाचार
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 ne

 फ्त्रों  के  संवद्ध॑न  हेतु  सरकार  ने  पी०  टी०  गौर  Ao  एन०  श्राई ०  को  विभिन्न  भारतीय  भाषाग्ों

 में समाचार  भजने  के  लिए  कहा है
 ।  यदि  तो  उनकी  इस  पर  बया  प्रतिक्रिया है  ।

 श्रीमती  नंदिनी  सत्पथी  :  समाचार  एजंसियां  स्वायत्त  संस्थाएं  हैं  ।  सरकार  का  उन  पर  किसी

 प्रकार  का  नियंत्रेण  नहीं  है  ।

 are  in Shri  Jagannathrao  Joshi  Many  small  newspapers  published
 ॥  है

 regional
 languages  and  these  are  small  news  agencies  which  supply  them  the  news.  want  to
 know  whether  the  Government  has  under  consideration  any  proposal  to  provide  facilitics
 to  such  news  agencies  so  as  to  encourage  them  to  supply  news  in  regional  languages  to

 newspapers  which  are  published  on  district  leval  ?

 Shri  Nandini  Satpathi  :  Hindustan  Samachar  and  Samachar  Bharati  alone  supply  news
 in  Indian  languages,  Whenever  these  agencies  seek  Government’s  help  Government  consi-

 ders  their  demand  and  gives  assistance.

 श्री  आर०  बी ०  स्वासीनाथन्‌  :  मैं  यह  जानना  चाहता  है  कि  इन  दो  समाचार  एजेंसियों  द्वारा

 किन  किन  में  समाचार  भेज  जाते  हैं

 श्रीमती  नंदिनी  सत्पथी  :  हिन्दुस्तान  समाचार  एजेंसी  म्रंग्रजी व  श्रतिशिक्त

 गुजराती  तथा  मलयालम  में  समाचर  भेजती है  और  मारतीਂ

 हारा  भी  और  तमिल  में  समाचार  भेजे  जाते  हैं  ।

 रुई  को  गाठों  का  आयात

 223,  श्री  के०  लकप्पा  :  कया  बिदेश  व्यापार  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  देश  में  रुई  की  कमी है

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशों  से  रुई  ar  गाठें  त्रायारत  करने  का  और

 यदि  ता  fae  देश  से  ;  शौर  रुई  कब  तक  खरीदी  जा  येंगी  तथा  उसकी  शर्ते

 क्या  होंगी  !

 स  एक  विवरण  संलग्न  है  | fader  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :  से

 विवरण

 से  जी  देश में  रुई  की  कऋरमी के  कारण  1970-71  के  रुई  वर्ष  में  10.55

 लाख  wis  रुई  आयात  करने  की  श्रनूमति  दी  गई  है
 |

 निम्नलिखत  स्त्रोतों  से  रुई  आयात  की  जाती

 द्विपक्षिय  व्यापार  करार  के  अ्रन्तर्गत  । (1)  स०  श्र ०  गणराज्य  तथा  सूडान

 (2)  सं०  रा०  श्रमरीका  पी०  एल०  480  करार  के  |

 TOK ५

 (3)  पव
 अ

 ™  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  स्त्रोतों  के  अन्तर्गत  |

 स०  रा०  श्रमरीका  श्रादि
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 स्प  धारण  के  1९  6  ae saa  Wel  दे पर्ण  अरूप  ।
 श्री  के०  लकप्पा  यद्यपि  रुई  |  नच (९  फिर  भी  भारत  सर  कार

 मंत्री  महोदय  के  विवरण  से  यह  स्पष्ट
 रुई  के  आयात  के  लिये  अन्य  देशों  पर  निर्भर  करती है

 a y  ?

 नहीं  होता  कि  रुई  की  वास्तविक  कमी  कितनी है
 ।  कमी  कितनी है  और  इसके  कारण  क्या

 श्री  एल०एन-मिश्र  :  कमी  केवल  इसी  ad  नहीं  यह  तो  वास्तव  में  चिरकालीन  इसवर्ष

 स्वदेशी  रुई  की  पैदावार  की  कमी  का  कारण  हरियाणा  तथा  मद्रास  में  रुई  की  कम  फसल

 का  होना  है  ।  लेकिन  बाद की  गणना  से  पता  चला  कि  रुई  की  पैदावार  इससे  भी  कम  हुई  है
 ।  पहले

 ह्म
 विदेश  से  8.5  लाख  टन  रुई  आयात  करने  पर  विचार  कर  रहे  थे  ।  उस द  बाद  10  लाख  टन

 का  निर्णय  हुआ  और  फिर  12  लाख
 टन  का  हुआ  अब ये  श्रांकडे  14 से  16  लाख  टन  गांठों  के

 बीच  आजकल  हमने  बाहरी देशों  जिसमें  पी०एल०  480  के  भ्रधीन  संयुक्त  राज्य  श्रमरीका  भी

 शामिल है १  10.5  लाख  टन  गांठे  आयात  करने  का निर्णय  लिया  है  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  यद्यपि  रुई  उत्पादन  के  लिये  इस  देश  का  वातावरण  अनुकुल  फिर  भी

 इसका  लाभ  नहीं  उठाया  जाता  ।  यहां  पर
 कुछ

 ऐसे  धनी  व्यापारी  भी
 हँ

 जो  अमरीका  की  रुई

 के  लिये  यहां  अच्छी  मार्केट  बनाना  चाहते  वे  आयात  लाइसेन्स  ले  रहे  हैं  और  इस  देश  को

 अमरीका
 की  रुई  पर  निर्भर  बना  रहे  हैं  ।  रुई  की  जमाखोरी  करने  चोरबाजारी  करने  वाले

 तथा  बड़े  व्यापार  गहों  द्वारा  अमरीकी  रुई  के  लिये  यहां  नकली  कमी  पैदा  करने  वालों  के  विरूद्ध

 कार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?  प्राईवेट  लाईसेन्स  वालों  के  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कोई  कदम

 उठाये  है ं?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  रूई  के  आयात  के  लिये  प्राईवेट  लाईसेन्स  नहीं  होते  ।  गत  सितम्बर  के

 बाद  रुई  का  आयात  भारतीय  रुई  निगम  के  द्वारा  हुआ  ह  ।  भारत  में  प्रति  एकड़  रुई  की  पदावार  बहुत

 कम  है  |  मई  तथा  श्रन्प  फसलों  की  पैदावार  कसे  बढ़ाई  स  प्रशन  पर  विचार  करने  के  लिये

 हमने  एक  समिति  का  गठन  किया  था  जिसमें  कृषि  योजना  अयोग  तथा  fazer  व्यापार

 लय  के  प्रतिनिधि  भी  थे  ।  उस  समिति  ने  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  भ्र  मैं  सदन  को

 सन  दिलाना  चाहता
 हं  कि  हम  इसमें  सुझाये  गये  कार्यक्रमों  के  श्रनुसार  चल  रहे  इस  देश  में  रई

 की  परम्परागत  कमी  का  एक  मात्र  समाधान  रुई  उत्पादकों  को  अच्छ  कीट  नाशक  दवाइयां

 सिचाई  सुविधाएं  प्रदान  करना  हॉँ  है

 श्री  बेंकटासूब्बया  :  ्रगले  वर्ष  अनकल  मानसून  वातावरण  के  कारण  छोटे  रेशे  की  रुई  की

 इतनी  कमी  नहीं  होगी  ।  लेकिन  फिर  भी  देश  में  बड़  रेशे  की  रुई  की  कमी  ह  ्र्त  बड़े  रेशे  की  रुई
 a

 पदा  करने  के  लिये  किसानों  को  प्रेरीत  करने  हेतु  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  ताकि  हम

 आत्मनिभर  हो  सकें  श्रौर  अन्य  देवों  से  आयात  पर  frat  न  करें  ?

 श्री  एल०एन०  fast  :  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  अगले  वर्ष  कमी  नहीं  होगी  ।  अगले  कई  वर्षों

 कमी  रहेगी  क्योंकि  यहां  की  स्थिति  ऐसी  है  ।  हमे  प्रति  एकड़  रुई  की  पैदावार  बढ़ाने  के

 रमने  एक लिये  कुछ  ठोस  कदम  उठाने  हैं  इसके  लिये  जैसा  कि  मैंने  पहले  ग  ना  समिति  का  गठन

 किया  है  और  उत्पादकों  को  अधिक
 क ह  व्य

 रुई  पैदा  करने के  fam  विशेष  व्यवस्था  की  जा

 रही  है  ।
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 श्री  पी०
 बेंकटासुब्बया  :  मैंने  लम्ब  रेशे  बाली  रुई  के  बारे

 प्छा

 श्री  डी०ड़ी०  देसाई  :  क्या  मंत्री  महोदय  आयातित  रुई  को  प्रतिस्थापन  के  ऋण  प्रतिबन्धों
 को  हटाने  तथा  रुई  के  उत्पादन  में  बाघा  डालने  जिनके  परिणाम  स्वरूप  किसानों  को

 अलाभकारी  कीमतें  मिलती  पर  विचार

 श्री  एल०एन०्मिश्र  :  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  केवल  सम्रेन  मूल्यों  की  सिफारिश  की  है  ।

 मूल्यों  पर  कोई  प्रबंध  नहीं  है  ।  कच्ची  रुई  के  मृत्य में  इस  वर्ष  काफीਂ  वृद्धि  हुई है
 ।  अतः  रुई  की

 वार  बढ़ने  के  लिये  यह  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  असली  बात  तो  यह  है  कि  उत्पादकों
 कों

 कीट

 नाशक  दवाईयां  तथा  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  के  प्रबंध  ठीक  नहीं  हैं  इस  वर्ष  कीमतें  बहुत  ऊंची

 रही  हैं  ।  प्रति  गांठ  कीमत  3600  रु०  है  जब  कि  समर्थन  मूल्य  1300  रु०  प्रति  गांठ  के  करीब है
 ।

 Shri  Kale  ;  The  Government  has  admitted  the  shortage  or  cotton  but  our  Maharashtra

 Marketing  Federation  has  cotton  in  its  stock.

 Shri  L.  N,  Mishra  It  is  correct  that  there  is  shortage  or  cotton  in  the  country
 and  it  was  also  brough  to  our  notice  that  the  Maharashtra  Marketing  Federation  is

 having  the  state  of  cotton  which  was  due  to  imposition  of  credit  restrictions.  We  had

 talks  with  the  Minister  of  that  state  ane  Reserve  Bank  about  the  abolition  of  credit
 restrictions  so  that  cotton  could  be  sold  and  mills  could  purchase  the  same.

 श्री  राम  सहाय  पांड़े  :  लम्ब  रेशे  वाली  रुई  के  बारे  वेंकटासुब्बया  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 किया  है  ।  विदेशी  मुद्रा  व्यय  करके  रुई  के  आयात  की  परम्परा ही
 चल  पड़ी  समिति  ने  कीटनाशक

 नन श्रच्छ  बीज  प्रदान  करने  आदि  की  सिफारिश  की  है  ।  आप  इन  सुझावों  को  कब  तक

 frat  करने  जा  रहे  हैं  यह  सब  करने पर  ही  श्राप  लम्बे  रेश  की  रुई  में  सुधार  कर  सकते  हैं  श्रौर

 गई  के  आयात  तथा  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  को  रोक  सकते

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरे  विचार  में  इन्होंने  इसका  उत्तर  दे  दिया  है  |

 Shri  Hukum  Chand  Kachwai  Is  it  afact  that  there  is  nocustomes  for  the  commodity

 of  a  farmer  ही  the  market  and  the  prince  of  his  cotton  have  considerably  gone  down  ;  if

 so,  is  the  hon.  Minister  making  special  provision  for  ensuring  reasonable  prite  to  the

 cultivator  for  his  produce  and  it  is  consumed  property?

 In  reply  to  a  question  the  hon.  Minister  stated  that  to  Jakh  bales  of  cotton  are

 learing  imported.  Cloth  mill-owners  have  announced  that  there  is  no  cotton  and  the

 mills  are  going  to  be  closed  down

 Me.  Speaker  :  The  hon.  member  should  put  a  question  instead  or  delivering  a

 spech,

 Shri  Hukmchand  Kachwai  What  steps  are  being  taken  to  prevent  the  cloth

 mill  owners  from  closing  down  their  mills  ?

 to  the  cotton  bales  and  the  non.  member  is Mr.  Speaker  :  The  question  relats

 side  tracking  the  issue.
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 Shri  L.  N.  Mishra  I  am  happy  that  the  hon.  member  is  worried  about  the  interests

 of  cotton  growers

 Mri  Speaker  It  was  a  speech  instead  of  question  by  the  hon.  member  The  hon

 Minister  can  only  reply  to  the  questions

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  There  is  no  cust  erfor  the  cotton  of  the  grower

 when  he  goes  to  the  market  and  he  gets  very  less  pri pri  ce
 ior

 it.  When  the  hon.  Minister

 is  preparedto  reply  why  you  are  preventing  him  from  oing  so.  He  is  prepared  to  give

 the  reply.  So  let  him  give  the  reply.

 the  cotton  in  the Mr.  Speaker  The  question  pertains  to  thecotton  import}  not

 market

 Shri  Nathu  Ram  Mirdhg  The  traders  are  importing  good  quality  of  cotton

 and  making  huge  profits.  The  prices  of  short  staple  cotton  in  the  country  have  much  gone
 down  The  mills  are  not  purchasing  that  cotton  The  cultivators  are  suffering  on  this

 account  and  thecultivation  thereof  is  likely  to  be  affected  adversely

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  इस  प्रशन  की  अनुमति  नहीं  देता  ।

 19  1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों

 के  विरुद्ध  न्यायालय  के  मामले  वापिस  लेना

 224  प्री  एस०  एम०  बनर्जो  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेनेवाले  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों

 के  विरूद्ध  न्यायालय  वे  सभी  मामले  वापिस  ले  लेने  के  सम्बन्ध  में  श्रन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया  है

 शौर

 यदि  at,  तो  क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  इस  बारे  में  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गए  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  और  ales  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा )

 1968  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  न्यायालयों  में  निलम्बित

 सभी  मामलों  को  वापिस  लेने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचारधीन  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  हड़ताल  समाप्त  होने  ५र  सारे  कर्मचारियों  को  वापिस  नि  का  निर्णय

 लिया  गया  और  सारे  कमंचारी  वापिस  लिये  गये  ।  डाक  तथा  तार  के  1000,  सुरक्षा  के  300  तथा

 रेलवे  ग  300  कर्मेंचारियों  के  विरूद्ध  are  भी  शभ्रदालतों  में  मुकदमें  निर्णयाधीन  है ंजो  काफी  समय  से

 चल  रह ेहैं  ।  उनके  विरूद्ध
 कोई

 साक्ष्य  नहीं  मिलते  जिन  पुलिस  वालों ने  आन्दोलन  में  भाग  लिया

 नके  मामलों  को  सरकार ने ने  वापिसले  लिया  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  अदालत  में  सरकारी

 चारियों  के  विरुद्ध  पड़े  नि्णयाधीन  मुकदमों  ५. को  वापिस  न  लेकर  सरकार  इन  कमंचा  रियों  को  क्यों  दंडित

 कर  रही  है  ।  उन  सबकों  वापिस ले  लिया  गया  है  लेकिन  उनके  विरूद्ध  चल  रहे  मुकदमों  कों  अमी  तक

 वापिस  नहीं  लिया  गया
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 ay  afer  करने  का  प्रश्न  सनीਂ  ऊउत्प [  राम  निवास  मिर्धा :  erat  यों  ५150  नार  et  झा त्पत्न  नहीं  हा  ।  मुकदमें

 चलाने  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  यह  रही  हैं कि  कानून  को  श्रपने  रास्ते  पर  चलने  fers  जाये  और

 उसमें  कोई  हस्तक्षेप  न  किया  जाये  |

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :

 मैं  यह  जानना  चाहता हैं  कि  कया  यह  सच
 है

 कि  दिल्‍ली
 में  गुह

 लथ  अथवा  उपराज्यपाल  seal  जिलाधीश  ने  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  fart  मामलों  में  गवाह  न

 हो  तथा  सरकारी  गवाह  की  गवाही  देने  के  लिए  न  आये  तो  ऐ  से  मामलों  को  वापिस  लिया  जाये  ।  मैं

 जानना  चाहता
 2  कि  क्या  एसे  माम  त  वापिस  लिये  जायेंगे  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  सरकार  की  नीति  मुकदमें  वापिस  लेने  की  नहीं  है

 लेकिन  हम  राज्य  सरकारों  पर  प्रह  दबाव  डालते  आ  रहे  हैं  कि  काननी  कार्यवाही  जल्दी  की  जा  ये  त्रौर

 जो  मकदमें  निर्णय  के  लिये  शेष  पड़े  हैं  उन्हें  कानन  के  अ्रनसार  शीघ्र  निबटाया  जाये  ।

 श्री  एस०एम०  बनर्जी
 :

 मैं  स्पष्टिकरण  चाहता  कुछ  राज्य  सरकारें  मुकदमें  वापिस  लेने  के  लिये

 रजामंद  हो  गयी  हैं  ।  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ह  मुकदमों
 को  वापिस  नहीं  ले  रद्दी  है  ।  राजस्थान

 कि  क्या  राज्य  सरकारें  मुकदों  वापिस तथा  अन्य  राज्यों  में  एसा  sear  हैं  मैं  जानना  चाहता ह

 लेती है  ate  कग  राज्य  सरकारों  को  मकदमें  वापिस  लेने  की  ग्रनमति  दी  जायेगी  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  क्यों  कि  केरल  सरकार  ने  सारे  मकदमें  वापिस  ले  लिये  इसकी  स्थिति

 भिन्न  हैं  ।  मकदमें  कानून  के  अनुसार  ही  वापिस  लिये  जाते  हैं  ।  इसलिए  म  कदमों  को  इस  तरह से  वापिस

 लेने  के  हम  विरूद्ध  थे  क्योंकि  वे  मामले  कानून  के  उल्लंघन  से  सम्बन्धित  सरकार  की  नीति  यह  रही

 है  कि  कानून  की  प्रक्रिया  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  ।  यदि  राज्य  सरकारें  कानून  के  अनुसार

 मुकदमों  को  समाप्त  करती  तो  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  अब
 हड़ताल  को

 हुए  24  ag  हो  रहे  हैं  ।  हड़ताल  सितम्बर  19  68  में

 हुई  थी  att  अब  मई  1971 मैं मैं  मंत्री  महोदय  से  एक  सीधा  wet
 पूछना

 चाहता  ह  और  उसका

 स्पष्ट  उत्तर  चाहता हुँ  ।  क्या  आप  राजन  तिक  भावनाओं  से  प्रभावित  नहीं हैं  कया  यह  राजनैतिक

 अत्याचार  नहीं है  ?

 श्री  रास  निवास  मिर्धा  :  राजनैतिक  ग्रत्याचार  का  कोई  प्र ्य VER  नहीं  है  ।  इसे  राजनेतिक  प्रशन

 बनाने  वाले  कुछ  माननीय  सदस्यों  की  अपेक्षा  सरकार  को  सरकारी  cats  चारियों  हितों  की  अधिक

 चिंता है
 ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :  हमें  पूरा  विश्वास

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :
 ये  मुकदमें  भिन्न  भिन्न  कारणों  से  दायर  किये  गये  हैं  ।  प्रत्येक  मामलों  में

 stud  भी  भिन्न  भिन्न  मैं  विशेष  रूप  से  तत्कालीन  श्रत्यावस्यक  सेवा  बनाये  रखने  सम्बन्धी

 देश की
 धारा  4  के  अधीन  संबंधीत  कमंचारियों  पर  चलाये  गए  मुकदमों  के  बारे  में  पुछना  चाहता

 हु  |  यही  एकमात्र  झारोप  है  कि  ये
 उस  दिन  काम  पर  नहीं  गये  तथा  ग्रनुपस्थित  रहे  उन  पर  हिप्पी

 सरीखा  श्रन्य  कोई  श्रारोप  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हँ  कि  क्या  उन  मामलों  में  प्रोजीक्यशन  अभी
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 mh.  ल ह
 तक

 चल
 रहे

 हैं
 |  सदन

 में  स्पष्ट  रुप
 से  कहा

 गया
 था  कि  एस  कम  चारियों  को  वापिस  काम  पर

 लिया  जावेगा  जिन  पर  श्रनुपस्थिति  के  अतिरिक्त  अन्य  कोई  आरोप  नही  हैं  wie  सरकार  की  उनका

 चालान  करने  की  कोई  इच्छा  नहीं  है  ।  इस  प्रकार
 के  मामले  अब  तंक  क्यों  चल  रहे

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  कानून  तथा  व्यवस्था  राज्य  का  विषय  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  कोई

 मुकदमा  वापिस  नहीं  ले  सकती  |  राज्य  सरकारो  को  जो  हमने  अनुदेश  F  बहुत  स्पष्ट  हैं  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  अप  ग्रादेश  दे
 सकते  हैं

 ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  हमने  अनुदेश  जारी  कर  दिये  हैं  कि  यदि  चालान  धारा  4  a

 अधीन  अनुपस्थिति से  ही  सम्बंधित  है  तो  एसे  मुकदमों  को  नम्रता
 से

 निपटाया  जाये  और  प्रोजीक्युशन

 को  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अगला  प्रश्न

 ।  इन  प्रश्नों  को  पूछने  वाले  सदस्य  श्रनुपस्थित  हैं  ।  हम  प्रदन

 संख्या  231  पर  wid  हैं  ।

 रबड़  के  ait  में  गिरावट  का  रूख

 *
 श्री  चन्द्रप्पन्न  क्या  fader  व्यापार  मंत्री  यह  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  के  मूल्य  बाजार  में  गिर  रहे  हैं  और  रबड़  निकालने  के  मौसम  में  इन  मुल्यों

 के  ate  श्रधिक  गिर  जाने  की  सम्भावना

 यदि  तो  मूल्यों  में  गिरावट  आने
 के  क्या  कारण  और

 क्या  qa  ag  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  न्युनतम  मूल्य  पर  रबड़  उत्पादकों  से

 बहुत  बड़े  पैमाने  पर  रबड़  खरीदने  की  एक  योजना  राज्य  खाद्य  निगम  ने  बनाई  है  ?

 fast  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ato  ए  ०  सी०  तथा  कुछ

 मता  एककों  में  औद्योगिक  विवादों  के  परिणामस्वरूप  टायर  तथा  गैर  टायर  निर्माताग्रों

 द्वारा  माल  की  कम  उठान  के  कारण  रबड़  की  कीमत  में  गिरावट  ars  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  पहले  ही  कच्ची  रबड़  की  खरीद  को  1200  मे०  टन  से  बढ़ा

 कर  1700  मे०  टन  प्रति  मास  कर  दिया  है  ।

 श्री  माननीय  सदस्य  न  कहा है
 कि  राज्य  व्यापार  निगम  पहले  की  श्रपेक्षा  अधिक

 खरीद  कर  रहा  है  ।  क्या  यह  एक  उपाय  है  जिसके  द्वारा  सरकार  केरल  के  किसानों  की  सहायता

 करना  चाहेगी
 ?  मुझे  इस  बारे  में  बहुत  संदेह  है  ।  मैं

 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वे

 राज्य  व्यापार  निगम  को  भारत  भर  के  सारे  रबड़  खरीदने  सम्बन्धि  देंगे  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  सी ०  जैसे  कि  कहा  जा  चुका  है  कि

 विभिन्न  कारणों  से  कुछ  कारखाने  बंद  पड़े  रबड़  का  बड़ा  स्टाक  खरीदना  राज्य  व्यापार

 निगम  के  लिये  कठिन  होगा  ।  हम  अधिक  से  अधिक  स्टाक  रखने  aq q  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।
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 ce  es
 +  fe  rae  ये धपना  aS  त  नने वतमान श्री  aAegcqg :

 :  मैं  जानना  चाहता हूं  मूल्यों  के  कारण  हदी  कछ  कारखाने

 बंद  हुए  ।  मेरे  fare  में  सरकार  द्वारा  th  रबड़  के  झ्रायात  की  श्रनुभति  देता  भी  एक  कारण

 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  wate  रबड़  के  आयात  को  रोकने  के  लिये  अनुदेश

 जारी  करेगी  ताकि  स्वदेशी  रबड  को  उत्पादन  हो  सके

 श्री  जाज  जित  कृत्रिम  रबड़  के  श्रायात  की  अनमति  दी  जाती  वह  विशेष

 रासायनिक  प्रकार  का  है  और  भारत  में  पैदा  किये  गये  कच्चे  रबड़  का  स्थान  कभी  न  ले  सकेगा

 श्री  ath  ant  :  देश  में  रबड़  का  बहुत  स्टाक  है  |  क्या  सरकार  इसके  निर्यात  की  व्यवस्था

 करेगी ?

 श्री  vo  ato  जाज  :  भारत  में  प्रचलित  दरों  तथा  रबड़  के  प्रन्तर्राष्टीय  दरों  वे  बीच  काफी

 meat  है  ।  फिर  भी  हम  रबड़  के  निर्यात  की  सम्भावना  पर  विचार  करेंगे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रश्न  काल  समाप्त हो  गया  है  eee:

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मुझे  एक  प्रश्न  की  श्रनुमति  दें  ।  हर  समय  मोटर  खड़ी

 हो  जाती  आप  टायर  के  लिये  काफी  पैसा  व्यय  करते  है  लेकीन  उत्पादकों  को  बहुत  कम  पैसा

 मिलता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  पहले  ही  घोषित  कर  चुका  ह  कि  प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया
 है

 ।

 राज  की  प्रइनसुची  से  हमने  3  प्रइन  कम  निपटाये  फीर  भी  काफी  माननीय  सदस्यों  को  बॉलन

 का  अवसर  नहीं  मिला  बाबजूद  इसके  भी  हमने  आज  केवल  11  प्रश्न  निपटाये  हैं  और  कछ  माननीय

 सदस्य  अप्रसन्न  भी  हुए  क्योंकि  मैने  उन्हें  अनूपूरक  प्रश्न  पूछने  का  श्रवसर  नहीं  दिया  मैं  कल

 फिर  थोडा  कठोर  व्यवहार  करुंगा  देखें  कल  हम  क्या  प्रगति  करते  मैं  आज  भी  कठोर  रहा

 लेकिन  इसके  बाबजूद  भी  हम  11  से  अधिक  प्रश्न  नहीं  निपटा  सके  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त  हमने  20  के  करीब  निपटाये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  लेकिन  कछ  माननीय  सदस्यों  के  प्रश्न  ही  सामने  नहीं  आये  |  बाद  में

 x बे  मेरे  पास  श्राकर  कहते  है ंकि  उनका  नाम  ara  नि  र  ।  इस  तरह  कई  सदस्य  गये ।  देखे

 कल  हम  क्या  प्रगति  करते  हैं

 लिट  ee  oe

 yeti
 के  लिखित

 रसकर झ  1९

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Restriction  on  Sheikh  Abdullah’s  Movement

 *214.  Shri  Onkarlal  Berwa

 Shri  Mohan  Swahip:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state
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 (a)  whether  the  movement  of  Sheikh  Abdullahis  confined  to  certain  parts  of  the
 country  orhe  is  free  to  go  anywherein  the  coun ntry  ;  and च्

 (b)  the  facilities  being  given  to  Sheikh  Abdullah  at  present  by  the  Central
 Government  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and  Minister
 of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  The  Government  of  Jammu
 and  Kashmir  have  issued  otders  under  their  Public  Security  Act  restraining  Sheikh  Abdullah
 from  entering  the  State  of  Jammu  and  Kashmir  There  is  no  other  restriction  on  his
 movements  elsewhere  in  the  country

 (b)  The  Central  Government  have  allotted  a  government  house  to  the  Sheikh  in
 New  Delth  Rent  is  being  charged  from  him  for  the  house  and  the  furniture

 युगोस्लाविया  के  साथ  भारती  मुद्रा  सें  व्यापार  करने  बाधाएं

 *216  श्री  पी०  के०  देव  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 To4IT क्या  युगोस्लाविया  के  साथ  भारतीय  मुद्रा  में  व्यापार  क  रने  के  भविष्य  के  सम्बन्ध में

 गम्भीर  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ;

 स श यदि  तो  इस  झौते  के  जारी  रखने  के  मार्ग  में  क्या  कया  सामने  आ  रहीं

 और

 Ag,

 क्या  इस  समस्या  का समाधान  करने  के  लिये  भारत  द्वारा  कोई  प्रयास  किया  गया  है

 अथवा  किया जਂ  रहा  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  Tat  :  से  वतमान  रुपया  भुगतान  प्रबंध  को

 समाप्त  करने  के  बारे में  ANIC  a4 srarrrsr rfsr. fa था  के  प्रस्ताव  पर  दानों  देशों  की  सरकारों  के  बीच  झ्र्मी  बातचीत

 चल  रही है  |

 प्रेस  परिषद  का  पनगंठन  करने को  मांग

 *218.  श्री  कल्याणसन्दरम

 श्री  रासावतार  शास्त्रो

 क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  गांधी  नगर  में  हुए  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ
 के

 पांचवें  वारिक

 सम्मेलन  में  वर्तमान  प्रेस  परिषद  को  समाप्त  करने  ग्रौर  इसके  स्थान  पर  श्रधिक  प्रतिनिधित्व  वाली  एक

 संस्था  का  गठन  करने  की  मांग  की  गई  ौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  >

 सचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री (  श्रीमती  नन्दिनी  सतपथी  at

 at
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 सरकार  का  प्रेस  जो  पीछे  संशोधित  प्रेस  परिषद  श्रधिनियम  के  उपबन्धों  के
 ne  ofr

 अनुसार  1  1970  को  पुनर्गठित  कीं  का  फिर  से  गठन  करने  का  फिलहाल  विचार

 नहीं है  ।

 क्यूबा  से  व्यापार  सम्बन्ध

 भगा *221.  श्री  दीनेन  | दि  चाय  क्या  fadar क ब  ब्यापार  मंत्री  यहं  बताने  कीਂ  क्ुपा  करेंगें  कि  :

 से Nt क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  क्यूबा  व्यापार  सम्बन्ध  सुधारने  ने  लिये  कोई  कदम

 उठाने  का  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 व्यापार  मंत्रालय  में  3q-AAY  ए०  सी०  और  .  भारत  श्रौर
 ~

 क्यूबा  के  बीच  व्यापार  दोनों  देशों  म॑  काफी  दूरी  होन  के  कारण  सदा  अल्प  परिणाम  में  होता  रहा  है

 श्र  यह  भारत  से  पटसन  के  माल  के  निर्यात  तक  सीमित  था  ।  क्यूबा  ने  श्रपने  पटसन  उद्योग  की  स्थापना

 के  फलस्वरूप  उसने  1964-65 में  भारतीय  पटसन  के  माल  की  खरीद में  भारी  कटौती  कर  दी

 ब» तरार  1966-67  में  यह  बन्द  कर  दिया  |  उसके  उपरान्त  भांरत-क्यूबा  व्यापार  के  विकास के

 पर  अनेक  बार  विचार  किया  गया  है  परन्तु  हम  ऐसे  किसी
 विशेष  उत्पाद  का  पता  नहीं  लगा  पाये  हैं

 जो  दोनों  देशों  के
 वीच  व्यापारिक  लेन-देने  का  प्राघार  बन  सके  ।

 सोना  तथा  आभूषणों  की  तस्करी  के  लिये  ga  पाकिस्तान  के

 दारणाधियों  की  गिरफ्तारी

 #225,
 श्री

 एस०  एम०  जोजफ  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1971
 से

 1971  के  दौरान  बड़ी  मात्रा  में  सोना  तथा  जेवरात  लाने  के

 mre  में  पूर्व  पाकिस्तान  से  आये  कितने  शरणार्थी  गिरफ्तार  किये  ate

 सरकार  ने  उन  शरणाधियों  के  विरूद्ध  कायंवाही  की  ?

 और गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 ras
 अपेक्षित  सूचना

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  का  जा  रही  है  श्रौर  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  सभा-पटल  पर

 जायेगी  ।

 केरल  से  समुद्रीय  वस्तुओं  के  निर्यात  में  कमी

 *226,  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  क्या  fade  व्यापार  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फरवरी  शौर  1971  के  महीनों  के  दौरान  केरल  से  समुद्रीय  वस्तुओं  के  निर्यात

 में  भारी  गिरावट  भराई  और

 (a)  यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?
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 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  ०  सी०  हों

 दिसम्बर  से  मार्च  तक  की  अवधि  +  दौरान  केरल  के  समुद्रीय  तट  से  निर्यात  किए  जाने

 वाले  समुद्री  केकड़ों  के  कम  पकड़े  जाने  के  कारण  मुख्य  रूप  से  निर्यात  में  कमी  हुई  ।

 भारत  के  रेल  के  माल  डिब्बे  ,  उपकरण  और  डीजल  इंजन  खरीदने  का

 sografaat  का  प्रस्ताव

 *
 227.  श्री  fasaara  झुनमुनवाना  कपा  faze  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  इण्डोनेशिया  की  सरकार  ने  भारत  से  रेलवे  के  माल  उपकरण  त्रौर  डीजल

 इंजन  खरीदने  में  बहुत
 रुचि  दिखायी  है  ;

 क्या  इण्डोनेशिया  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  हाल  ही  में  भारत
 की

 यात्रा  की  थी  और

 इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  थी  ;  we

 क्या  कोई  पक्का  gat  है  ate  यदि  तो

 उसकों
 मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 fader  व्यापार
 मंत्री  एल०  एन०  :  से  wae,  19  71  में  इंडोनेशिया

 नग  एक  प्रतिनिधि  जिसमें  इंडोनेशिया  की  रेलवे  मार्गों  से  संबंधित  वरिष्ठ

 श्रघिकारी  इंडोनेशिया  में  परिवहन  सुविधाओं  a  विकास  में  दोनों  देशों  के  बीच  सदयोंग  की

 संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  भारत  आया  था  1  इंडोनेशिया  की  स्कोर  वे  स्थल  परिवहन

 अन्तरस्थलीय  जलमागं  के  महानिदेशक  के  नेतृत्व  में  इस  प्रतिनिधिमण्डल  ने  हमारी  रेलवे

 संस्थापनाओं  तथा  निजीਂ  क्षेत्र  के  कुछ  विनिर्माण  एककों  का  दौरा  किया  श्योर  भारत  के  संबंधित

 श्रघिकारियों  विचार-विमर्श  किया
 ।

 प्रतिनिधिमण्डल  रेलवे  तथा  सड़क  मार्गों  के  क्षेत्र  में

 भारत  की  चघिशेषज्ञता  &  प्रभावित  बातचित  के  इंडोनेशिया

 की  रेलवे  तथा  सड़क  मार्गों  4;  कुछ  क्षेत्रों
 के

 विकास  में  दोनों  देशों  क  बीच  सहयोग  मार्गोपायों

 पर  विचार-विमद  किया  गया  |  इंडोनेदिया  की  रुचि  के  परिवहन  उपस्कर  तथा  महिनों  की

 विशिष्ट  मदों  का  भी  पता  लगाया  गया  ।  बातचित  पर  श्रनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 थम्बा  उपग्रह  केन्द्र से  छोड़े  गये  राकेट

 सत्व हिट ह  य  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far *228  श्री  एस०  एम०  :  क्या  ऊर्जा

 क्या  थुम्बा  उपग्रह  केन्द्र  से  हाल  ही  में  दो  राकेट  छोड़े  गये
 थे

 ;  और

 इन  राकेट  को  छोड़ने  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  था  ?

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  गह  मंत्री  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा

 :  तथा  (a)  हां  ।  25  19  71  को  थुम्बा  से  दो  नाइक  तअपा +  राकेट

 छोड़े  गये  थे  ;  जिन  में  से  एक  का  उद्देदा  विषुवदिय  विद्युत  धारा  का  अ्रध्ययन  करना  था  तथा  दूसरे
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 का  उद्देश्य  वायुमण्डल  की  उपरी  सतह  में  बहने  वाली  उदासीन  हवाओं  एवम  वहां पु
 तथा  श्रायनमण्डल  में  विद्यमान  आयनों  के  घनत्व  एवम चन  उसके  तापमान  का  मापन  करना  ।

 तामिलनाडु में  दूसरे  परमाणु  संयंत्र  की  स्थापना  करने  को  मांग

 “229.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  परमाण  उर्जा  मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करेंगे  किः

 तै ठ  ?

 ह यदि  तो  क्या  तामिलनाडु  सर्कार  मे  अनुरोध
 दि  TAT  >  fa  उम  राज्य  में  एक

 ait  विद्युत्‌  संयंत्र  का  निर्माण  किया  जाये  ;  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  गह  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  इन्दिरा

 नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 मुसलमानों  का  आर्थिक  तथा  afar  पिछड़ापन

 *230.  श्री  महम्मद  शरीफ  क्या  गह  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  मुसलमानों  के  आर्थिक  तथा  दौक्षिक  पिछड़ेपन  की
 नथ

 जांच  करने  के  बारे  में  कोई  कार्यक्रम  बनाया  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  बयौरा  क्या  है  ate  यदि  तो  उसके  कारण

 गृह  मंत्रालय और  कार्मिक  विभाग  में
 राज्य  मंत्री

 राम
 निवास  :  और

 रकार  सभी  अत्प  संख्यकों  की  समस्याओं  से  पूरी  तरह  अवगत  है  श्रौर  उसथ  संविधान  के  उपबन्धों  के

 श्रनुकूल  उनकी  विशेष  समस्थाओं  को  दूर  करने  के  लिए  जो  कुछ  सम्भव  सकता  किया

 हैं  ।  इसके  ग्रतिरिक्त  सरकार  के  विभिन्न  ale  विकास  कार्यक्रम
 देश  में

 विशेषकर

 सभी  पिछड़े  वों  के  नागरिकों  की  सामाजिक  और  शैक्षणिक  कमियों  कों  दूर  करन

 उद्देश्य  से  ही  तैयार  fet  गये  हैं  ।  ऐसे  कार्यक्रम  वास्तव  में  अल्पसंख्यकों  के  पिछड़े  वर्गों

 के  लिये  भी  होंगे  ।

 पटसन  निगम  की  स्थापना

 *232.  श्री  राज  सिंह  देव  क्या  faaat  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  पटसन  निगम  की  स्थापना  की

 यदि  तो  saa  लगाई  गई  कुल  पूजी  कितनी  है  और  उक्त  निगम  के  कृत्य

 क्या  और
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 पटसन  निगम  से  देश  पटसन  के  उत  पादन  में

 we
 वृद्धि  करने  अथवा  निर्यात  में  बुद्ध

 कर के
 fax TARR  rt  मुद्रा  अजन  करने  में  किस  प्रकार  सहायता  मिलेगी  ?

 विदेश  ब्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :  और  (z  भारतीय  पटसन  निगम

 fo  नामक  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  निगम  का  पंजीकरण  2  1971  को  farat  गया  हैं

 मुख्यालय  कलकत्ता  में  हैं  ।  उसका  पटसन  उपजकर्तताश्रों  को  लाभप्रद  कीमत  की

 प्राप्ति  सुनिद्चित  करने  के  पटसन  की  खरीदारी  मूल्य  समर्थन  देना  और

 पटसन  का  समीकरण  भंडार  बनासा  होंगा  |  निगम  कच्चे  पटसन  के  कच्चे  पटसन  तथा

 पटसन  के  माल  के  को  भी  संभालेगा  और  पटसन  के  माल  के  निर्यात  संवर्धन  संबन्धी

 करेगा  ।

 ह 9  निगम  की  भ्रधिक़ृत  पंजी  5  करोड़  रुपये  तथा  प्रदत  पूंजी  1  करोड़  रुपये  होगी

 3  निगम  से  श्राशा  की  जाती  है  कि  वह  कच्चे  पटसन  की  विवेकपूर्ण  खरीद

 सन  उपजकर्त्ता  को  लाभप्रद  कीमत  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  कराये  और  इस  प्रकार  पटसन  उत्पादन

 को  बढ़ान  में  सहायक  बने  ।  इससे  और  निगम  द्वारा  किये  जानें  वाले  न्य  निर्यात  संवर्धन  उपायों

 से  पटसन  के  माल  से  होने  वाले  विदेशी  मुद्रा  उपाजनों  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ।

 राष्ट्रीय  नीतियों  के  संबंध  में  मुख्य  मन्त्रियों  से  aera

 933.  श्री  ATA teas  मिश्र  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  तामिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  की  ate  दिलाया

 गया  है  fa  राष्ट्रीय  नीतियों  जैसे  बंगला  देश  से  सम्बन्धित  नीति  के  सम्बन्थर  मे  संसद  द्वारा  प्रस्ताव

 पारित  किये  जाने  से  पहले  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  से  परामशं  किया  जाना  चाहिए  ;  ak

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्री  ate  सरकार  के  बीच  कोई  पत्र  व्यवहार

 हुआ

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  गृह  मंत्री  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  (  श्रीमती
 क इन्दिरा  गांधी  )  जी  am |  कि |  न

 }

 (a)  जी  श्रीमान

 नारियल  जटा  के  निर्यात  सें  कमी

 *
 234.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  क्या  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  ay  1970-7  में  नारियल  जटा  के  निर्यात  में  कमी हो  गई  थी  ;

 यदि  तो  कितनी हुई  थी  ;

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर
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 नारियल  जटा  oa
 निर्यात  बढ़ाने  क  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  :  जी  हां  ।

 1969-70
 से  5,54,811  क्विंटल  की  तुलना  में  1970-71  प्  दौरान

 क्विंटल  कयर से  बने  माल  का  निर्यात  ग्रा  इस  प्रकार  6%  की  कमी  हुई  है  ।

 संद्लिष्ट  प्रतिस्थानी  माल  से  भारी  प्रतियोगिता  ।

 (  qT)  उद्योग  की  श्रवस्थापना  को  सुदृढ  बनाने  ग्ौर  उत्पादन  को  स्थिर  करने

 पर  विचार  कर  रही  है  ।  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  तथा  अधिक  उत्पन्न

 करने
 हेतु  निर्यात  उत्पादों  की  क्वालिटी  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 fafa,  तमिलनाडु  में  रामायण  को  पेराडी  का  मंच  पर  दिखाया  जाना

 *  235.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हाल ol  में  fafa,  तमिलनाडु  में

 रामायण  की  पैरोडी  को  मंच  पर  अभिनीत  किया  गया  था  जिससे  स  म
 ध  १६ ने  ay;  में  करोड़ों  हिन्दुग्रों

 की  भावनाओं  को  गहरा  अघात  और

 यदि  तो  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  भर  राज्य  सरकार

 से  तथ्य  मालूम  किये  रहे  हैं  ।

 उपग्रहों  के  माध्यम  से  टेलीविजन  काय  क्रम

 *
 236.  श्री  मार्नासह  ate:  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  उपग्रहों  के  माध्यम  से  टेलीविजन  कार्यक्रमों  की  सम्माव्यता  का

 थन  किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 प्रधान  परमाणु  उर्जा  गृह  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा

 :  at

 भारत  सरकार  तथा  अमरीका  की  नेशनल  एयरोनाटिक्स  एंड  स्पेस  एडमिनिस्ट्रेशन

 ने  18  1969  को  एक  aya tal—areat  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  |  इस  ज्ञापन  के  भ्रनुसार

 दोनों  दूर-दूर  बसे  हुए  देहातों  में  रहम  वाली  जनता  के  लाभ  के  लिए  दुरदर्दान  कार्यक्रमों

 का  सीधा  प्रसारण  एक  उपग्रह  की  सहायता  से  करने  की  सम्भावना  अध्ययन  करने  के  लिए

 सन्‌  1974  में  एक  परीक्षण  संयुक्त  रूप
 से

 करेंगे  ।  भारत  सरकार  द्वारा  देश  के  अपने  ही  एक  ऐसे
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 ग्रह  को  छोड़ने  की  सम्भावनाश्रों  त  श्र  soe तना  सन्मनाभ्न  त  आधिक  पहलुओं  का  wera  भी  किया

 जा  रहा  है  जिसकी  सहायता
 से  टूर  न  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  अलावा  भिन्न-भिन्न  स्थानों  के

 मध्य  संचार  जिसमें  टेलॉफोन  व्यवस्था  भी  यामिल  स्थापित  की  जा  सकेगी

 मानव  निमित  फाइबर  याने  का  आयात

 "237.  श्री  आर०  कडनापल्ली  :  क्या  faaar  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उपभोक्ताम्रों  की  मांग  को  पूरा  करने  और  अपने  निर्यात

 वचनों  को  प्रा  करने  के  लिए  श्रन्य  देशों  से  मानव  निमित  फाइबर  याने  का  बड़े  पैमाने  पर  श्रायात

 करने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ;  श्रौर

 ? यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 सरकार  मानव fata  व्यापार  मंत्री  Tao  एन०  ग्रौर

 निर्मित  at  अथवा  धागे  का  बड़े  पैमाने  पर  आयात  करने  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई  है  क्योंकि  मानव

 निर्मित  रेशे  तथा  धागे  की  पर्याप्त  मात्रा  का  देश  में  ही  उत्पादन  होता  है  ale  श्रतिरिक्त  क्षमता

 > स्थापित  की  जा  रही  ्  ।  मानव  निर्मित  रेशे/धागे  वाले  के  निर्यातों  at  बढ़ाने  के

 पंजीकृत  निर्यातकों  लिए  आयात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  के  अंतर्गत  प्रतिपूर्ति  के  रूप  विभिन्‍न

 प्रकार  के  सातव  निमित  tart  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  ।  कृत्रिम  रेशम  उद्योग  में

 वास्तविक  प्रयोक्ताश्रों  को  वितरित  करने  थके  कीमतों  को  उचित  स्तर  पर  बनाए  रखने  के

 लिए  जिस  सीमा  तक  अ्रावस्यक  समझा  जाता  है  केवलਂ  नायलन  पिलामेन्ट  धागे  का  आयात  किया

 जा  रहा  है  ।  सुती  वस्त  मिल  क्षेत्र  में  रुई  की  उपलब्धता  की  श्रनुपूति  करने  के  लिए  विस्कोस

 स्टेपल  रेशे  की  कुछ  मात्रा  का  श्रायात  किया  जा  रहा  है  |

 Dak rant.  Infiltrators  in  Kashmir

 *238.  Shri  Chandrika  Prasad  :

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 of  Pakistani (a)  whether  Government  are  aware  that  a  large  number

 infiltrators  in  Kashmir  whocan  create  an  explosive  situation  there  at  any  time;  and

 (b)  if  steps  being  taken  by  Government  to  see  that  such  a  situation  is  not

 allowed  to  be  created  there?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and  Minister

 of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati  Indira  Gandhi):  (a)  and  Government  are

 aware  that  there  isalways  a  possibility  of  some  infiltrators  being  present  in  the  State.
 steps  have  been  takento  preventa However,  Government  are  vigilant  and  all  necessary  द

 large  scale  infiltration.
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 यूरोपीय  आर्थिक  आयोग  का  भारतीय  हस्तशिल्प  वस्तुओं  के

 संबंध  में  टेरिफ  की  रियायतें  देने  का  नि्ण॑य

 शमी  दंडपाणि  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बतान  की  क्षा  करेंगे  कि  :

 (3)  क्या  सरकार  ने  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  उस  निर्णय  का  मूल्याँकन  किया  है  जिसमें

 उन्होंने  वे  दैनिक  रियायतें  wea  पांच  एशियाई  देशों  को  भी  देनें  at  fare  किया  है  जो  भारत  ने

 हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  वर्ष  1969  में  उससे  प्राप्त  की  श्रौर

 इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्यां  कार्यवाही  की  गई

 बिदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :  जी  हां  ।  जहां  तक  हमें  जानकारी  है

 टैरीफ  संबंधी  रियायतें  भारत  और  पाकिस्तान  कोही  दी  जाती  हैं  ।  यद्यपि  कानूनी  तौर  पर  ये  रियायतें

 विश्वव्यापी  ग्राधार  पर  दिये  जानें  की  व्यवस्था  है  ।

 हस्तडिल्प॑  की  वस्तुओं  के  लिए  शुल्क  रहित  कोट  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  द्वारा  जो  उपाय  किए  गए  हैं  उनका  व्यौरा  संलग्न  विवरण
 में

 दिया  जाता  है  ।

 विवरण

 यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  के  देशों  से  हस्तशिल्प  की  वस्तुश्रों  के  शुल्क-रहित  कोटे  का

 उपयोग  करने  हेतु  भारत  सरकार  व्दारा  किये  गये  उपाय  |

 (1)  हस्तशिल्प  की  प्रत्येक  मद  के  ग्रायाते  के  लिए  निर्धारित  gan  पुथक  अधिकतम  जो  कि

 शुल्क  रहित  कोटा  योजना  का  व्यापक  रूप  में  उपयोग  करने  में  बाधक  को  हटाने  का  प्रयत्न

 करके  ।  यदि  यूरोपीय  alee  समुदाय  पृथक  पृथक  अधिकतम  सीमा  को  पूर्णतः  हटाने  के  लिए

 सहमत  नहीं  हो  सकता  तो  हम  यह  सुझाव  दे  रहें  हैं  कि  उन्हें  एक  जैसी  मदों  (wate  धातु

 की  कलात्मक  वस्तु  संबंधी  लकड़ी  के  सामान  संबंधी  समूह  तथा  निर्मित  सामान

 संबंधी  बनाना  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ale  एक  संयुक्त  भ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित

 कर  देनी  चाहिये  ताकि  ग्रधिक  लचीलापन  आ  जाये  |

 (2  )  शुल्क  रहित  प्रवेश  के  लिए  अनुमत  हस्तशिल्प  की  सुची  में  श्रौर  अघिक  मदें  शामिल

 करके  |  चालू  वर्ष  के  दौरान  यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  न  10  और  श्रधिक  मदों  की  अनुमति  दी  है

 लेकिन  कुछ  और  स जस  ताड़  के  पत्तों  की  बतीਂ  लेस  संबंधी  पोशाक  संबंधी

 सामान  टाई  बूचिज  )  और  हाथ  से  छपा  चमड़ा  भी  है  जो  हम  निर्यात

 कर  सकते  fate  जो  इस  समय  शुल्क-रहित  योजना के  कार्यक्षेत्र  से  बाहर  है  ।

 (3
 \

 यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  सदस्य  देशों
 के

 बीच  कोटे  के  उप-विभाजन  को  समाप्त  करने के

 लिए

 (4)  भारत  में  रियायत  का  श्रधिकतम  लाभ  उठाने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किये  गये  जैसे  कि

 शिल्प  की  वस्तुओं  के  निर्यातकों  श्रादि  1.0  शल्क  योजना  का  पुरा  विवरण  प्रेस  के

 माध्यम  से  इस  योजना का  व्यापक  प्रचार  मौके
 पर

 जाकर  व्यापार  करने  तथा  समुदाय
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 को  निर्यातों  में  वृध्दि  करने  की  संभाव्यता  का  करने  के  लिए  साझा  बाजार  देशों  को

 नियतिंकों  का  एक  दल  यरोपीय  आधिक  समुदाय  के

 देशों  को  निर्वात  ag  अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  ats  के  डिजाइन  विकास  केन्द्रों  व्दारा  डिजाइन

 तैयार  शुल्क-रहित  सामान  के  निर्यातकों  सहायता  करना  तपा  उद्भव  प्रमाणपत्र

 जारी  करना  श्रौर  धातु  की  कलात्मक  लकड़ी  के  सामान  alfa  के  बारे  में  यूरोपीय

 समुदाय  के  देशों  में  विवरण  हेतु  विशेष  ब्रोशर  प्रकाशित  करना  |

 फिल्‍म  Vaz  के  संबंध  सें  खोसला  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  निणय

 «240,  श्री  बजराज  fag  कोटा
 :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 |  फिल्म  सैंसर  व्यवस्था  के  बारे  में  खोसला  समिति  के  प्रतिवेदन  पर क्या  सरकार

 निणय  ले  लिया  त्रौर

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या है  ?

 सूचना  तथा  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्रीमती  नन्दिनी  सतपथी )  :  श्रौर  (a).  ther

 wear  संबंधी  खोसला  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  है  ।

 पांच  टेलीविजन  केन्द्रो  का  निर्माण

 *
 997.  श्री  AMAT  tag  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  और  लखनऊ  में  स्थापित  होने  वाले  प्रस्तावित

 सभी  पांचों  टेलीविजन  केन्द्रों  के  उपकरण  भारत  में  पहुंच  गए  हैं  :

 यदि  तो
 इन  सभी  टेलीविजन  केन्द्रों  का  निर्माण  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ;

 नर
 imc अब  तक  इन  केन्द्रों  पर  अलग-ग्रलग  नी  देशी  अर  विदेशी  मुद्रा

 व्यय  हुई  है  ;

 क अ
 न्  क निर्माण  काय  और  विदेश  से  उपकरण  प्रा  रने  में  देरी  होने  के  कारण  कपा  निर्धारित

 तिथि  में  देरी  होने  की  कोई  सम्भावना  हैं  ;  और

 यदि  तो  कितनी  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  3q-Hat  :  नहीं  ।

 से  एक  विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 विभिन्‍न  owt aarti वजन  केन्द्रों  की  स्थिति  इस  प्रकार

 (1)  श्रीनगर  —so

 इस  परियोजना  पर  होने  वाला  कुल  श्रनुमानित  व्यय  306  लाख  रुपये  हैं  ।  इसमें

 से  अब  तक  ठ्ञ्रा  व्यय  53.  21  लाख  रुपये  50.18  लाख  रुपये  रुपयों  में  और
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 2.

 3.03  लाख  रुपये  विदेशी  मुद्रा  में  ।  ट्रांसमिटर  तथा  ट्रांसमिटर  स्थान  को

 जानें  वाली  इक  का  निर्माण  कार्य  चालू  है  ।  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित

 उपकरणों  के  लिए  आर्डर  feat  जा  चुका  है  लेकिन  वे  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  |

 केन्द्र  के  1972  में  चालू  हो  जानें  की  संभावना  है  ।

 (2)  बम्बई  |  पुना
 न

 बस्बई-पुना  टेलीविजन  परियोजना  पर  होने  कुल  yaaa  व्यय  336.  67

 लाख  रुपए  है  ।  इसमें  से  लगभग  113  लाख  रुपए  मूल्य के  उपकरण  एक  करार

 के  meta  जर्मन  संघीय  गणराज्य  की  सरकार  से  उपहार  के  रूप  में  प्राप्त
 होने

 इनमें  से  कुछ  उपकरण  पहुंच  चुके
 सेः
 ष  ।  परियोजना  पर  अब  तक  हुए  खर्चे  की

 कुल
 रादिਂ  28.71  लख  रुपये  है  ।  स्टुडिओ  के  faa  भवनों  तथा  ट्रांसमिटर  स्थान

 का  निर्माण  कार्य  चालू
 है  ।  300  मीटर  ऊंचे  टेलीविजन  टावर  को  स्थापित  करने  का

 काम  चल  है  ।  पुना  रिले  केन्द्र  के  लिए  भूमि  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  हो

 चुका है  और  उसे  श्रधिग्रहण  किया  जा
 eine
 च्  Q  बम्बई  टेलीविजन

 केन्द्र
 के

 1972

 में  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है

 मद्रास  : (3)

 तमिल  नाडु  सरकार  टेलीविजन  केन्द्र  के  लिए  भूमि  निशुल्क  दी  है  ।  भवन  के

 wat  तथा  प्राक्कलन  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  उपकरण  प्राप्त  करने  के  लिए  कदम
 ७०

 उठाये  जा  रहे  इस  परियोजना  पर  होने  वाले  व्यय  की  कुल  अनुमानित  राशि

 182.76  लाख  रुपये  हैं  किन्तु  प्रभी  तक  कोई  खर्चा  नहीं  स्मर  है  ।  केन्द्र  के  1973-

 74  तक  चालू  हो  जाने
 की

 सम्भावना  है  ।

 (4)  कलकत्ता  :

 इस  टेलीविजन  केन्द्र  के  लिए  स्थान  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।  उपकरण

 प्राप्त  करनें  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  इस  परियोजना  पर  होने  वाले  व्यय

 की  कुत्  झर  थि
 FT मापित
 मानित  राशि  190.59  लाख  रूपए  परन्तु  अभी  तक  कोई  खर्च  नहीं

 2  be  or¥  rr.  की  सं  >
 हुआ  है  ।  केन्द्र  के  1973-74  न  नाल  et  sid  ना  से  ई  मावना  ||

 (5)  लखनऊ/कानपुर  :

 इन  टलीविजन  केन्द्रों  के  लिए  स्थानों  को  तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  इस

 परियोजना  पर  ory
 gil  वाले  व्यय  की  कुल  श्रनुमानित  राशि  30033  लाख  रुपए

 परन्तु  श्रमी  तंक  कोई  खर्चा  नहीं  हुआ  है  केन्द्र
 के  1973-74  तक  चाल  हों  जाने

 की  संभावना है  ।
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 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  भारतीय  चौकि  at  पर  आक्रमण  और  पाकिस्तान  द्वारा

 भारतीय  वाय  सीमा  का  उत्लघन

 998.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :

 श्री  पी०  wea  :

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तानी  सेना  ने  वहां  के  स्वाधीनता  श्रान्दोलन  को  कुचलने  के  लिये  ga

 पाक्स्तान  पर  श्रपने  श्राक्मण  के  दौरान  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  भारतीय  सेना  की  चौकियों

 पर  भी  आक्रमण  किया  श्रौर  वहुत  से  लोगों  को  मार  दिया  है  और  सम्पत्ति  भी  नष्ट  कर

 दी

 (@)  क्या  पाकिस्तान  वायु  सेना  के  विमानों  ने  gt  बंगाल  में  अपनी  कार्यवाही  के  दौरान

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  को  कई  बार  पार  करके  भारताय  क्षेत्र  के  अन्दर  सीमा  पर  बमबारी

 की  ate

 यदि  तो  भविष्य  में  पाकिस्तानी  सेना  इस  प्रकार  की  कायंवाही  का

 मुकाबला  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  और  कामिंक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  fata  :  जी

 श्रीमान्‌  |

 24-5-1971  को  पाकिस्तानी  सेना  ने  सुलारकन्डी  स्थित  सीमा  सुरक्षा  दल  की  बाह्म  चौकी

 पर  किया

 सीमा  सुरक्षा  दल  के  दो  कांस्टेबल  मारे  MINS  चार  जख्मी  हुए  ।  श्रसम  सरकार

 प्राप्त  सुचना  के
 श्रनूसार  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  दो  महिलाओं  समेतਂ  पांच  श्रसैनिक  मारे  गये  तथा

 चार  असैनिकों  का  कर  लिया  गया  ।

 25-5-1971  को  पाकिस्तानी  सेना  ने  डालू  की  सीमा  बाह्म  चौकी  के  समीप  किलापाड़ा

 स्थित  सीमा  सुरक्षा  वल  की  पड़ताल  चौकी  पर  आक्रमण  किया  ।  सीमा  सुरक्षा  दल  के  नौ  व्यक्ति

 मारे  गये  तथा  दो  लापता  =
 @

 a |  शप  aurs  13  असैनिक  भी  मारे ।  श्रसम  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  |  जुन

 गये  तथा  11  जख्मी  हुए  ।

 इस  श्राक्रमण  के  परिणामस्वरूप  इस  क्षेत्र में  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  तथा  उसके  नष्ट  होने  के

 बारे  में  सूचना  तुरम्त  उपलब्ध  नहीं  है

 25/  26-3-1971  से  17-5-1971  तक  वायु  सीमा  का  11  बार  उल्लंघन  दि

 है  ।  पाकिस्तानी  विमान  द्वारा  भारतीय  क्षेत्र  के  भीतर  सीमा  पर  किसी  स्थान  पर  बमबारी

 करने  के  कोई  समावार  नहीं  हैं  ।
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 (7)  सीमा  सुरक्षा  दल  को  भारतीय  क्षेत्र  में  अतिक्रमण  करने  वाले  किसी  भी  पाकिस्तानी  सेना

 को  पीछ  खदड़न  स्पष्ट  ग्रनुदेश  हैं  ।  अतिक्रमण  के  उपरोक्त  मामलों  को  गंभीर  समझा  गया  है

 था  पाकिस्तानी  सरकार  से  कड़ा  विरोध  प्रकट  किया  गया  है

 Violation  of  Ground  Rules  by  Pakistan  Army

 999.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Shri  5.  R.  Damani

 shri  Shyamnandan  Mishra

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Pakistani  forces  recently  intruded  into  the  Indian  territory  at  several

 places  and  violated  the  ground  rules;  and

 (b)  if  so,  theaction  taken  by  Government  in  this  regard ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and  Minister

 of  Information  and  Broadcasting  (Shvimati  Indira  Gandhi)  (a)  Yes,  Sir,  in  a  few  places

 (b)  The  Border  Security  Force  took  prompt  actionon  each  occasion  and  threw  the

 intruders  out  of  Indian  territory.  Strong  protests  were  also  lodged  with  the  Pakistani

 authorities  at  appropriate  levels

 लंका  के  साथ  भारत  के  सम्बन्धों  में  सुधार

 1000  श्री  के०  लकप्पा  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नें  लंका  के  साथ  पारस्परिक  वाणिज्य  तथा  लंका  में  रहने

 वाले  भारतीय  राष्ट्रिकों  की  सुरक्षा  के  उद्देश्य से  वहाँ  की  सरकार  से  अपने  सम्बंधों  को  सुधारने  के

 लिये  कोई  कार्यवाही  की  अर

 यदि  तो  हाल  ही  में  क्या  उपाय  अपनाये  गये  हैं  ?

 fata  व्यापार  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  To  सी०  :  तथा  सभी

 मित्र  देशों  के  जिनमें  श्रीलंका  भी  शामिल  भारत  के  व्यापार  तथा  ग्राथिक  सम्बन्ध  बढ़ाने

 के  लिये  सरकार  द्वारा  निरन्तर  प्रयत्न  किये  जातें  >
 Q  ।  श्रीलंका के  सध  सहयोग  के  उपायों  में  से

 कुछ  निम्नोक्त  हैं

 ग्रक्तूबर  1961  में  भारत  तथा  श्रीलंका  के  बीच  एक  व्यापार  करार  किया  गया

 तीन  महींने  का  नोटिस  देकर जो  तब  तक  वेध  जब  तक  कि  उसे  किसी  भी  एक  देश  द्वारा

 शोधित  समाप्त  न  किया  जाये

 भारत  से  सुती  सुख  मछली  तथा  fad  का  आयात  करने  के  लिये  फरवरी

 न् 2 1966  में  श्रीलंका  की  सरकार  को  करोड  रु०  के  उधार  देने  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 pepper  os
 मशीनी 1967  तथा  जून 1  968 में  भारत  से  कुछ  प्रकार

 मोटर  गाड़ियों  are  के  आयात  के  लिये  श्रीलंका  को  पांच  करोड़  रु०  उधार  देने  की  व्यवस्था  की  गई  थी
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 Ss

 भारत-श्रीलंका  आर्थिक  सहयोग  पर  संयुक्त  समिति  गई  जिसे  दोनों

 वीच  घनिष्टतर  सहयोंग  के  लिये  निरन्तर  उपाय  नि&पित
 करने  तथा  उन  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही

 करने  का  कार्य  सौंपा  गया  है  ।  संयुक्त  समिति  की  पहली  बठक  में  किये  गये  विनिश्चयों  के

 समिति  द्वारा  गठित  संयुक्त  झ्रध्ययन  दलों  द्वारा  पारस्परिक  व्यापार  तथा  औद्योगिक  सहयोग  के  विस्तार

 के  आशा।प्रद  क्षेत्रों  का  किया  गया  ।  उनकी  सिफारिशें  संयुक्त  समिति  की  श्रागार्मी  बैठक  में

 रखी  जानी  हैं  ।

 (=)  श्रीलंका  में  भारतीय  उद्भव  के  राज्य-विहीन  व्यक्तियों  की  नार्गारिकता  सम्बन्धी

 स्थिति  का  निर्धारण  करने  के  लिये  1966  में  भारत  तथा  श्रीलंका  की  सरकारों  के  बीच एक

 करार  किया  गया  था  ।  भारत  सरकार  ने  इस  करार  की  क्रियान्विति  के  लिये  वि  for-— yee  उपाय  किये

 जिनमें  वीसा  तथा  यात्रा  सम्बन्धी  क्रियाविधियों  का  सरलीकरण  भी  दा  मिल  >
 @  ।

 Attack  by  Pakistani  Forces  on  Indian  Civilian  and  Jawans

 1001.  Shri  N.  S.  Bisht:

 Shri  Hari  Singh:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a).  the  areas  on  the  Indian  borders  where  Pakistani  forces  have  attacked  since
 Bangla  Desh  liberation  movement  started  and  the  dates  on  which  such  attacks  were
 launched;  and

 (b)  the  number  of  Indian  jawans.  and  civilians  killed  and  injured  as  a  result  thereof
 and  the  amount  of  damage  caused  to  our  property  in  such  attacks  ?

 The  Prime  Minister,  Minister  of  Atomic  Energy,  Minister  of  Home  Affairs  and  Minister
 of  Information  and  Broadcasting  (Shrimati  Indira  Gandhi)  :  (a)  and  (b),  On  24th  May,
 1971,  Pakistani  troops  attacked  the  Border  Security  Force  outpost  at  Sutarkandi  on  the
 Assam  border.  2  Border  Security  Force  constables  were  killed  and  4  injured.  According  to
 the  information  furnished  by  theGovernment  of  Assam5  civilians  including  2  women
 were  killed  and  4  civilians  were  kidnapped  by  the  Pak.  Army.

 2,  On  25th  May,  197],  Pakistani  troops  attacked
 the  BSF  checkpost  at  Kilapara

 near  the  border  outpost  at  DALU.  9  BSF  personnel  were  killed,  FAccording  to:  the
 information  furnished  by  the  Assam  Government  13  civilians  were  also  killed  and  11  injured.

 The  amount  of  damage  caused  to  property  in  these  attacks  is  not  available.

 मानव  निर्मित  रेशो  का  निर्यात तथा  देद  में  उसकी  खपत

 1002.  श्री  दयामनन्दन  मिश्र  :  विदेश  व्यापार  मंत्री  qs  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  ara  में  वर्षवार  कितने  मानव  निर्मित  रेशे  का  निर्वात  किया  गया  तथा

 कितनों  की  देश  में  खपत  हुई  ?
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 विदेश  व्यापार  मंत्रालय में  Wq-Aal  ए  ०सो०

 लाख  मे०  टन

 1968  1969  1970

 —  —

 निर्यातित  1.48  0.53  0.30

 664.17  650.  33  725.27 देश  में  हुई  खपत

 रेलवे  यात्रा  डिब्बों  तथा  अन्य  सामान  का  निर्यात

 1003.  श्री  मुहम्मद  दारीफ  :  कया  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  द्वारा  1६.  1969-70  तथा  1970-71 के  दौरान  अन्य  देशों  को  कितने  रेल

 यात्री-डिब्बों  तथा  wea  सामान  का  निर्यात  किया  गया  ;  और

 > इस  सम्बन्ध  में  देश-वार  ब्यौरा  क्या  तथा  इससे  क्रितनीਂ  विदेशी  मुद्रा  अजित

 की  गई ?

 व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  ate  नीचे  दी  गई

 सारणी  fee  था  अन्य  रेलवे  सामान  संख्या  मूल्य  श्रौर  1969-70  तथा

 1970-71  के  दौरान  जिन  देशों  को  इन  मदों  का  निर्यात  gat  उनके  नाम
 दर्शाए  गये  है  :

 लाख  रु०

 rr ee

 पण्य  तथा  देश  1969-70
 oe

 1970-71
 क Ean

 मूल्य  मात्रा  मुल्य

 रेल  सवारी  माल  डिब्बे  तथा  संघटक

 1.  er  सवारी  डिब्बे  (dear) )

 मल  येशिया  0.48

 फ  116  ह
 21.93

 सा थाईलेण्ड  45  9.71

 a  टस

 योग  116  21.93  45
 10.19
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 क  के

 पण्य  तथा  देश  1969-70

 मात्ना  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 a

 2,  माल  डिब्बे  (wear) )

 श्रीलंका  a4  9.54

 on  oe फारमोसा  104  65.93

 119.86
 हंगेरी
 पौलेंण्ड  4  1.89

 योग  24  9.54  108  187.68

 oe  की  क

 3.  इंजन  बायलर  (azar)

 बायलर  5  3.14

 4.  माल  डिब्बे  संघटक

 बम  एमा  3.26  7.91

 कनाडा  07

 श्रीलंका  12.60  1 ecto

 फारमोसा  27

 ह  ——  57 फ्रास

 घाना  eee  0.28  हनन  26

 10

 ईरान  ——  09

 इराक  26

 जापान  ee  17

 नाइजी  रिया
 a  0.54  30

 ors  mo  02
 पोले

 ड

 et  Ro सिंगापुर  0.02

 0.13

 area  0.22  —

 युगोस्लाविया  शल  0.87

 योग  17.86  13.08

 eee  Jeera)

 रल  सवारी  माल  डिब्बों  तथा

 संघटकों
 का  योग  52.47  210.  95
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 ना

 afran  RRC TT  के  सेनिक  अधि  कारियों  द्वारा  भारतीय  अधि  कारियों  के  समक्ष  आत्म  समर्पण

 1004.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  गत  अप्रेल  से  अब  तक  बंगला  aa  सीमा  के  निकट  भारतीय  प्राधिकारियों  के

 समक्ष  पद्चिम  पाकिस्तान  के  अनेक  सेना  अधिकारियों  ने  आत्म  समर्पण  किया  और

 क्या  उन्होंने  हमारे  देश
 में  शरण

 लेने  की  इच्छा  प्रकट  की

 गह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  श्रौर

 जी  व  ।

 विदेशों  में  संयुक्त  उपक्रम

 1005.  श्री  साम्िनाथन
 :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  भारतीय  साझेदारी  में  स्थापित  किये  जाने  के  लिये  सरकार  अनुमोदित

 ्
 गल  100

 औद्यागिक  उपक्रमों  में  से  27  औद्योगिक  परियोजनाओं  का  परित्याग  करने  के  क्या  कारण

 हैं

 सरकार  द्वारा  (1)  जिन  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  किया  गया  (  2)  जिन  22

 परियोजनाओं  द्वारा  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  और  (3)  जिन  27  परियोजनश्रों  क्को

 त्याग  किया  गया  हैं  उनका  व्यौरा  क्या है  ;  और

 (T)  क्या  तमिलनाडू  के  सहयोग  से  भी  कोई  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  किये  गये  हैं  ?

 fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  विदेशों  में  श्रौद्योगिक  संयुक्त

 उद्यम  स्थापित  करने  की  121  प्रस्थापनाओं  का  सरकार  ने  अभी  तक  अनुमोदन  किया  हैं  जिनमें  से

 27  प्ररियोज़नाओं  में  उत्पादन  हो  गया  33  परियोजनाओं  को  किसी  न  किसी  कारण  से

 दिया  गया है  और  बाकी  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  33  प्रस्थापनाओं  को  छोड़

 देने के  BARC I 7  कारण ये  हैं
 :

 1  कुछ  विदेशों  में  राजनीतिक  अस्थिरता  ;

 ह
 9

 कुछ  देशों  में  कार्यकारी  पूंजी  इकट्ठी  करने  तथा  स्थानिय  रूप  से  उपयुक्त  सहयोग

 प्राप्त  करने  में  कठिनाइयाँ  ;

 भारतीय  पूंजीगत  माल  इस  प्रकार  का  हैं  कि  उसमें  प्रतियोगिता  करने  की  क्षमता

 का  अभाव

 4  शेयर  पूंजी  केरूप  में  भारत  से  नकदी  लगाने  की  सुविधा  का  अभाव  ;  और

 5  कुछ  विकासशील  देशों  में  अनुकूल  निवेश-नियम  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  टी  ,-278/ 71]
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 जी  हां  ।  निम्नलिखित  संयुक्त  उद्यम  तामिलनाडु से  है

 1  श्रीलंका  मेससे  अशोक  लेलैण्ड  |

 2  ईरान  मेसस  साऊथ  इंडिया  आटोमोटिव  कारपोरेशन  लि  |

 3  मलयेशिया  मेसर्स  पेरीज  कर्फक्शनरी  लि

 4  मल  य्रेशिया  मेसर्स  सदर्न  इंडस्ट्रियल  कारपोरेशन

 5  मल  येशिया  मेसस  जी  बालक़्ष्णन  एंड  aaa  लि  है  ।

 मल  येशिया  मेसर्स  मुरूगप्पा  एंड  सन्स  |

 मलयेशिया  wad  इंडिया  पिस्टन्स

 भारत  नेपाल  व्यापार  करार

 1006.  श्री  निहार  लास्कर

 श्री  पी०  गंगादेव

 श्री  भोग्रे्द्र झा  :

 कया  fads  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कप्रा  करेंगे  fe  :

 क्या  भारत  ale  नेपाल  के  बीच  जिस  व्यापार  करार  पर  पहले  हस्ताक्षर  नहीं  किये  जा

 सके  प्र्ब  हस्ताक्षर  हो  गये

 यदि  तो  यह  मामला  इस  समय  किस  रि

 क्या  नेपाल  के  ea  मंत्री  ने
 ग्रपने  वक्तव्य  में  इस  मामले  को  सुलझाने  की  तीव्र  इच्छा

 व्यक्त  की  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  व्यापार  कार  पर  हस्ताक्षर  करने  भें  नेपाल  सरकार  की  सहाबता  करने  के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 व्यापार  सन्नालय सें उफ्संत्री
 थें

 TAA  vo  ato  :  जी  नहीं  |. arat  तक  नहीं  ।

 से  नेपाल  के  महामहिम  की  सरकार  ने  सुशाव  दिया  है  कि  दोनों  सरकारों  के

 अधिकॉोरियों  को  बकाया  मासलों  पर  बातचीत  करने  तथा  उन्हें  तय  करने  के  लिये  एक  बैठना  करनी

 न्याहिये  समाचर  पत्रों  में  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  के  बक्‍्त ब्य  का  भी  है  जिस्में  उन्होंने  दोनों  देशों

 के  बीच  after  ही  सन्धि  होने  की  आशा  व्यक्त  की  है  ।  भारत  सरकार  ने  इस  प्रस्लाव  नगा

 fear  है  कि  व्यापार  तथा  पश्विहन  सम्बन्धी  नई  सन्धि  करने  के  लिये  अधिकारियों  को  बकाया  मामलों

 पर  बातनीत  wes  उन्हें  तम  करना  चाहिये

 2.  यह  सुविदिल  है  कि  art  राष्ट्रीय  हितों  का  ध्यान  रखते  हुए  नेपाल  की  re  व्यवस्था

 तथा  व्यापार  के  बिकास  के  लिये  नेपाल  के  साश  सहयोग  करने  के  लिये  कुछ  कर  सकता  उसे  कसने
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 के  लिये  सव  तत्पर  है  ।  इस  उद्देश्य  भारत  सरकार  परस्पर  समझौते  की  भावना  त्रौर  दोनों  देशों  के

 दीर्घकालिवः  हितों  के  ढांचे  के  बकाया  मामलों  को  बातचीत  करके  तथ  करने  के  लिये

 महामहिम की
 नेपाल  सरकार  की  इच्छा  होने  पर  पुनः  वार्ताएं  शुरू  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।

 3.  इस  बीच  भारत  सरकार  ने  नेपाल  केसाथ  परम  सौहादें  तथा  मेत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  बनाये  रखने

 तथा  उन्हें  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  नेपाल  को  सप्लाई  जारी  रखी  है  ate  नेपाल  के  मूल  उत्पादकों

 सीमा  शुल्क  तथा  परिणाम  सम्बन्धि  प्रतिबन्धों  के  भारत  में  आयात  करने  दिया  है  और  निर्मित

 उत्पादों  का  परम  मित्र  राष्ट्र  व्यवहार  के  glare  पर  आयात  करने  दिया  है  ate  अन्य  देशों  के  साथ

 नेपाल  के  व्यापार  के  लिये  कलकत्ता  के  माध्यम  से  सुविधाएं  निरन्तर  दी  हुई  हैं  ।

 केरल  में  काजू  की  mre i<ay  का  बन्द  होना

 1007.  श्री  सरजू  पांडे  :

 श्री  सेझियान

 श्री  चन्द्र  प्पन

 sto  एम०  के  कृष्ण  :

 श्री  ए  ०  के०  गोपालन :

 war  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  HVT  करेगे  कि  :

 क्या  केरल  विधान  सभा  ने  सर्वसम्मति  से  एक  संकल्प  पारित  करके  मांग  की  थी  कि  राज्य

 में  काजू  की  फैक्टरियों  के  बन्द  होने  को  रोकने  के  लिये  तत्काल  नेनन्द्रीय  हस्तक्षेप  किया  जाये  ;

 यदि  तो  संकल्प  में  क्या  सुझाव  दिये  गये  थे  ;  श्रौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी है  ?

 fads  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  ato  :

 व्यौरा  संक्षेप  में  निम्नलिखित  श्रनुसार  है  :

 (1)  काजूकी  यथा  सम्भव  अधिकतम  फैक्टरियों  को  अपने  श्रधिकार  में  लेकर  वाणिज्यिक  आधार

 पर  चलाने  के  लिये  केरल  राज्य  विकास  निगम  को  धन  देने  हेतु  राज्य  सरकार  को  आवश्यक  सहायता

 प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 (2)  आयातित  कच्चे  काजू  का  1970  अर्थात्‌  काजू  गिरी  के  म्रांयात
 की

 मार्गक़त  किये  जाने  कें  भारतीय  काजू  निगम  द्वारा  झ्रायात  को  अपने  हाथ  में  लिये  जाने  की  तारीख

 तक  पंजीकृत  लाइसेंस  प्राप्त  काजू  maretcat  को  प्रत्येक  फैक्टरी
 में

 नियोजित  श्रमिकों
 के

 आधार

 पर  किया  जाना  चाहिए  ।  आयातित  काजू  अप्राधिकृत  साधितकर्ताश्ों  को  नहीं  दी  जानी  चाहिएं  ।

 (3).  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  को  काजू  गिरी  का  निर्यात  व्यापार  भी  संभालना  चाहिए  ।

 भारत  सरकार  को  काजू  उद्योग  चाहे  श्रमिकों  की  संख्या  कुछ  भी  श्रौद्योगिक  विकास  तथा
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 विनियमन  अधिनियम  की  श्रनुसूचि  में  शामिल  करने  के  प्रदन  पर  विचार  करना  चाहिये  और  काजू
 उद्योग

 के  लिए  राष्ट्रीय  न्यूनतम  वेतन  का  निर्धारण  करने  के  प्रदन  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।

 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 कपड़े  की  नियंत्रित  किस्मों  के  उत्पादन  में  वृद्धि

 1008.  श्री  पी०  गंगादेव :

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जो  :

 श्री  एस०  एम०

 क्या  faa  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  ate  टेक्सटाइल्स  कमिशनर  के  बीच  बातचीत  हुई

 diate  क्या  नियंत्रित  किस्म  के  कपड़े  के  अधिक  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  gar  था  जिससे

 कि  गरीब  ant  के  लोगों  के  लिये  अधिक  कपड़ा  उपलब्ध  हो  सके  ;

 (a)  यदि  तो
 उसकी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ;  श्र

 कपड़ा  मिलों  द्वारा  कपड़े  के  उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  की  जाएगी ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  सी ०  जाज  )
 :

 तथा  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाली  एक  विवरण  संलग्न  है

 विवरण

 योजना  के  उद्योग ने  1  1971  से  शुरू होने  वाले  तीन  महीनों  में  10  करोड़  वर्ग

 नियन्त्रित  कपड़े  का  उत्पादन  करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 नियन्त्रित  किस्मों  का  कपड़ा  उत्पादन  करने  वाली  मिलों  को  50  पैसे  प्रति  वर्ग  मीटर  तक

 ऐसी  निधि  से  इमदाद  दी  जाएगी  जिसे  उद्योग  द्वारा  एकत्न  किया  जायेगा  ।

 यह  वस्त्र  के  मागंदर्शन  और  carga  के  श्रधीन  भारतीय  सूती  वस्त्र  मिलों

 के  संघ  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाएगी

 भारतीय  सूती  कपड़ें  पर  तटकर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  fafear  सरकार  से  वार्ता

 1009.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :

 श्री  drat  यौधरी  :

 श्री  रेणु  ः

 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  सरकार  की  ब्रिटिश  सरकार  से  भारतीय  सूती  कपड़े  के  आयात  पर

 लगाये  गये  तटकर  के  सम्बन्ध में  कोई  वार्ता  हुई है  ;
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 यदि  तो
 उसकीਂ  मुख्य  बातें  क्या हैं  ;  और

 (7 )  इस  वार्ता  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश
 व्यापार

 मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  ए०  सी
 ०  जीहां

 श्रधिकारी  तथा  मंत्री  स्तर  पर  हुई  वार्ताओं  में  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  ने  1  जनवरी

 1972  से  UMSHSeHT  अधिमान्य  क्षेत्रों  से  सुती  कपड़े  के  आयात  पर  15  afer  टेरीफ  लगाने  और

 कोटे  समाप्त  करने
 के

 ब्रिटिंदा  प्रस्ताव  का  तीब्र  विरोध  किया  ।

 भारतीय  पक्ष  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  युक्तियों  पर  क्रिटिश  सरकार  प्रतिक्रिया  प्रती  क्षित

 के  n  में  वृद्धि  की  मांग

 1010.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :
 क्या  चिदेदा  व्यावार  मंत्री  यह

 बतामि
 कीं  कपा

 करेंगे
 फि

 क्या  बिहार  के  अश्व  व्यापारी  संघ  नें अभ्रक  के  मलय  में  वृद्धि  करने कीਂ  मंगिकी  हैं  :

 यदि  तो  एसी  माँग  का  आधार  क्या है  ;  और

 उस  पर  सरकार की  क्या  फ्रतिक्रिय है
 ?

 विदेश
 व्यावार  मन्त्रालय में  TTY |  ए०  ato  sf  a

 तथा  (7)  sae  की  न्यूनतम  कीमतों  में  वृद्धि  की  मांग  इस  आधार  पर  की  गई  है  कि

 1966  में  न्यूनतम  कीमतों  में  संशोधन  करने  के  अब  अश्रक  खान  से  निकालने  तथा  इसे

 साधित  करने  को  में  काफी  वद्धि  हो  गई  है  ।  क्शिषत  :  कीमतों  के  सम्बन्ध  में  कडीਂ  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 प्रतिस्पर्धा  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  न्यूनतम  कीमतों  को  फिलहाल  बढ़ाना  उचित  नहीं  समझत्ती

 है

 All  India  Radio  Station  at  Pauri  (Uttar  Pradesh)

 Shvé  Pratap:  Singh  Negi  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting

 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  All  India  Radio  Station  at  Pauri  in  District

 Pauri,  Garhwal  in  Uttar  Pradesh;

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  said  station  is  likely  to  be  set  up;  and

 (c)  the  likely  expenditure  involved  thereon?

 The  Deputy  Minister  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)  A

 studio  will  be  set  upat  Pauri.  The  programmes  produced  there  will  be  broadcast  from

 the  transmitter  to  be  established  at  Najibabad.

 By  1974-75,

 (c)  Rs.  19.40  lakhs  on  the  studios  at  Pauri.



 2  1971  उत्तर

 उन  से  पारस्परिक आधार  आयात

 1012.  श्री  यॉगेन्द्र  झा  :  व्या  fader  व्यापार  मंत्री  य  Q  ज  ज  ग्  टम  | >  srarar  wi  a  at  घ! रेंगे oN रेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटन  के  साथ  1939  के  व्यापार  करार  के  अनुसार  श्रौर  रेडियो

 तथा  टेलिफोन  संचार  के  पूजों  आदि  को  भारत  में  पारस्परिक  झ्राधार  पर
 निःशुल्क

 भेजा  जा  सकता

 है  ;  र

 यदि  तो  उपरोक्त  और  ब्रिटेन  से  आयात  की
 जाने  वाली

 श्रन्य  वस्तुओं  के
 में

 भारत  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 fader  व्यापार  मंत्रालय  में  wawarat  roato  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 ब्रिटेन  और  यूरोपीय  देशों  में  भारतीय  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डल  का  दौरा

 1013.  श्री  यमना  प्रसाद  मण्डल  :  क्या  fads  व्यापार  मंत्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  1971  में  श्री  लग्ना०  मिश्र  के  नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधि  मण्डल ने  ब्रिटेन

 श्र  कुछ  यूरोपीय  देशों  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  प्रतिनिधि  मंडल  के  सदस्यों  के  नाम  क्या हैं  ;  ate

 (7)  उन्होंने  किन-किन  देशों  का  दौरा  किया  तथा  उससे  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए  ?

 बिदेदा  व्यापार  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  ए०  जी  ail

 श्री  ललित  नारायण  विदेश  व्यापार  मारत  सरकार  ।

 श्री  एच०  fazer  व्यापार  मंत्रालय  |

 श्री  बी०  एन०  संयुक्त  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  |

 श्री  एन०  Ho  विशेष  कार्य  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  |

 ब्रिटेन  तथा  बेल्जियम  |

 ब्रिटिश  सरकार
 के

 1  1972  से  Usc4 ਂ  डलीय  श्रधिमान्य  क्षेत्र  से  सुती  वस्त्रों  के

 आयातों  पर  15  प्रतिशत  टेरिफ  लगाने  तथा  उनके  कोटों  को  समाप्त  कर  देने  की शै  प्रस्थापना  पर

 बातचीत  हुई  ।  इन  बातचीतों  के  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल ने  ब्रिटिश  की  प्रस्थापना  पर  अपनें

 ata  प्रतिरोध  को  दोहराया  क्योंकि  इसका  सुती  वस्त्रों
 के  हमारे  निर्यातों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  भारतीय

 पक्ष  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  युक्तियों  पर  ब्रिटिश  सरकार  की  प्र  तिक्रिया  प्रतीक्षित  है  ।

 बेल्जियम  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  श्रधिकारियों  से
 यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  साथ  भारत

 की  व्यापाशिक  समस्याओं  पर  बातचीत  हुई  ।  इन  बातचीतों  के  दौरान  यह  सहमति  हुईकि  भारत  तथा
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 यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  के  बीच  तत  र्ताश्रों  कों  चालू  रखा  जाता  चाहिये  शे त्रौर  वाणिज्यिक  सहयोग

 ने  के  farr करार  सम्पन्न  कर  |  (|  |  ही  और  बातचीत  शीघ्र  ही  पुनः  श्रारम्म  की  जाएगी  |

 कुछ  मदो ंके  आयात  पर  रोक

 1014,  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  51  अतिरिक्त  मदों  को  आयात  सुची  में  से  निकालने  से  विदेश

 व्यापार  मंत्रालय  शर  श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  के  अधीन  तकनीकी  विकास  विभाग  के  बीच

 विचार  विनिमय  हम्ना  था  और  क्या  जो  मदें  सुची  से  निकाली  गई  थीं  वे  उक्त  विचार  विनिमय  के

 आधार  पर  की  गयी  सिफारिशों  के  अनुरूप  ग्रौर

 यदि  कोई  भिन्नता  थी  तो  उस  भिन्नता  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ब्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  सी ०  :  तथा  अप्रैल  1971-

 1972  की  श्रवधि  के  लिये  आयातों  की  अनुमेय  सुची  में  से  170  मदे  faraten  गई  हैं
 न

 कि

 51  मदें  ।  इन  मदों  के  आयात  पर  रौक  लगाने  का  निर्णय  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशक  तथा

 ara  सम्बन्धित  तकनीकी  प्राधिकारियों  की  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  किया  गया है  ।  ऐसी  किसी

 मद  जिस  पर  रोक  लगाने  की  तकनीकी  प्राधिकारियों  ने  सिफारिश  की  की  अनुमय

 सुची से  हटाई  गई  मदों  की  सूची  से  नहीं  निकाला  गया  है  ।

 पर्वों  बंगाल में  पाक  सेना  के  अत्याचारों का  प्रचार

 1015.  श्रीसमर गह  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पूर्वी  बंगाल  में  पाकिस्तानी  सेना  द्वारा  नागरिक  जनता  बध  करके

 और  समाचारपत्रों  के

 बस्तियों  तथा  गावों  को  नष्ट  करके  जो  श्रत्याचार  किये  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  प्रकाशन

 निकाला है  ;  श्रौर

 यदि  तो  क्या  बिना  किसी  विलम्ब  के  इस  प्रकार  का  प्रचार  किया  जायेगा
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  उपमंत्री  धमंवीर  :  नहीं  ।

 wet  नहीं  उठता  ।

 Expenditure  on  Tour  of  Ministers  during
 the  last  General  Election

 .Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state  द

 (a)  the  total  amount  of  expenditure  incurred  on  Government  account  during  the

 1851  General  Elections  on  the  electioneering  tours  and  programmes  of  the  Central  Ministers

 and  the  part  of  the  above  expenditure  borne  by  the  different  State  Governments,  State-wise;

 and:

 {b)  the  break-up  of  such  expenditure,  Minister-wise?
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 ॥  लखित  उत्तर

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Mohsin)  (a)  and  (b)
 There  are  instructions  to  the  effect  that  no  travelling  expenses  or  daily  allowance  should
 be  charged  by  Ministers  for  journeys  undertakenfor  election  campaign.  However,  some

 expenditure  would  have  been  incurred  on  items  like  travelling  allowance  of  personal  staff
 who  accompanied  the  Ministers  to  assist  them  in  the  discharge  of  their  functions  as  Ministers.

 The  relevantinformation  would  be  collected  and  laid  on  the  Table  of  the  House

 During  the  election  campaign  some  expenditure  is  incurred:  by  the  State  Governments

 on  arrangements  for  security  and  maintenance  of  law  and  order  Government  have  no

 information  as  to  the  magnitude  of  such  expenditure  or  the  proportion  thereof  attributable

 to  the  election  tours  and  programmes  of  individual  Ministers  and  of  leaders  of  other

 political  parties

 मई  दिवस  की  सवेतन  छू  टटी  घोषित  करना

 1017  श्री  नुरुगनन्तम  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतान क न ि गे  कपा  करेंगे  किः

 ली  मई  का  सवेतन  छुट्टी  घोषित  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  विचार  कियां

 हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  वार  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  तथा

 केन्द्रीय  सरकारी  कम  चारियों  के  लिए  पहली  मई  को  संवेतन  छुट्टी  घोषित  करने  सम्बन्धी  wer

 च  की  गई  थी  और  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  प्रतिवर्ष  राष्टीय  तथा  त्यौहारों  के  अवसर

 पर  दी  जाने  वाली  कुल  16  छुट्टियों  की  संख्या  को  आग  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  और  अगर  पहली

 मई  को  Get  घोषित  करनी  हो  यह  विद्यमान  त्यौहारों  की  छुट्टियों  में  से  किसी  एक  छुट्टी

 बदल  में  होनी  चाहिए  |  1969  को  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  संयुक्त

 परामशंदात्री  तथा  अनिवाय  माध्यस्थ  व्यवस्था  के  अधीन  गठित  परिषद  के  सामने  गया

 था  ate  परिषद  ने  इस  मामले  का  अनुशीलन  न  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 बेरोजगार  इंजीनियरों  के  सम्बन्घ  में  जनशक्ति  संस्थान  का

 अध्ययन  प्रतिवेदन

 1018  शी  fazaata  झ  नहनवाला

 श्री  यमना  प्रसाद  मन्डल

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  जन-शक्ति  संस्थान  के  अध्ययन  प्रतिवेदन  के  अनुसार  1974  तक  बेरो

 और जगार  इंजीनियरों  की  संख्या  1,00,000  से  ऊपर  हो  जायेगी

 (@)  यदि  तो  देश  में  इस  समय  कितने  इंजीनियर
 डिप्लोमाधारी  बत  कर  निकल

 रहे
 हैं  att  इस  श्रेणी  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  की  समस्या  को  टूर  करने  के  लि  सरकार का  कया

 वाही  करने  का  विचार  है
 ?
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 ब

 1.0  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णचन्द्र  qr )  प्रयुक्त  जन-शर्क्ति  अनुसंधान  संस्थान

 द्वारा  1969 में  तेयार  किये  गए  कार्य-लेख के  अनुसार  सन्‌  1973  के  अन्त  तक  1,00,000

 फालतू  इंजीनियरों  केंहो  जाने  का  अनुमान  है  ।  फिर  भी  ये  स्पष्टतया  उस  इंजीनियरी

 रोजगार  के  प्रतिरूप
 पर  आधारित॑ था  जो

 कि  यहू  1964
 तक

 प्रचलित  था  ।  बाद  की  प्रवृति से  ज्ञात

 होता है  कि  इंजीनियरों  को  नवीन  क्षेत्रों  में  जैसे  लघु  परामर्श

 इत्यादि  में  श्रधिकाधिक  रोजगार  प्राप्त  हो  रहे  हैं  ।  इस  प्रवृत्ति  से  इन  अनुमानों  में  पर्याप्त

 परिवर्तन  होगा  ।  एक  कार्यकारी  दल  शीघ्र  ही  हाल  के  परिवतनों  की  जांच  करेगा  और  इंजीनियरों

 की  मांग  ate  उपलब्धि  के  सम्बन्ध  में  नये  सिर  से  योजना  बनायेगा  |

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  डिप्लोमाधारी  बनकर  निकलने  वाली  की  संख्या  इस

 प्रकार  है  :-

 इंजीनियरी  स्नातक  डिप्लोमाधारी

 1968  15,820  23,183

 1969  15,686  21,751

 1970  22,300

 माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  दिनांक  31-3-1971  को  तारांकित  प्रदन  संख्या  46

 के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रखें  गये  विवरण  की  are  arate  किया  जाता है  जिसमें  बेरोजगार

 इंजीनियरों  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  की  गई  कारवाई  का  उल्लेख  किया  गया  है  |

 feasta  और  कोट्टायम  में  बिदेशी  मुद्रा  की  चोरी  करने  वाले

 को  समाप्त  करना

 1020.  श्री  मुहम्मद  शरीफ
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  10-4-71  को  क्विलोन  श्रौर  कोट्टायम  में  विदेशी  मुद्रा  की  चोरी  करने  वाले

 किसी  गिरोह  को  समाप्त  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  उस  गिरोह  के  खिलाफ  सरकार  ने  कपा  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 राम

 निवास  मिर्धा  )  तथा  इस

 आरोप  की  सूचना  प्राप्त  होने  पर  कि  कुछ  व्यक्ति  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  कर  रहे

 sada  निदेशालय  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  श्रायकर  विभाग  की  सहायता  से  27  तथा  29

 1971  को  त्रिवेन्द्रम  तथा  वाकंला  में  11  मकानों  की  तलाशी  लीਂ  ।  तलाशी  के  फलस्वरूप  मुद्रा  तथा

 कुछ  अव्यवस्थित  दस्तावेज  बरामद  हुए

 इसके  कुछ  अन्य  ऐसे  व्यक्तियों  के  निवास  स्थानों  की  भी  तलाशियां  लीਂ  जिनके

 बारे  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन  करते  कुछ  भुगतान  प्राप्त  करने  का  तथाकथित  आरोप

 थे  ।  भारतीय  मुद्रा  तथा  बैंक  खातों  श्रादि  से  सम्बन्धित  दस्तावेज
 जप्त  किए  गए  ।
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 लिखित  उत्तर 1971

 अब  तक  3  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  और  म  मल  की  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  जाँच  की

 जा  रही है

 MRA  बदेदा के  अनम्तपुर  तथा  अदिलाबाद
 के  पिछड़े जिलों  के  बारे  में  राष्ट्रीय

 व्यवहारिक  आथिक  अनुसन्धान  का  प्रतिवेदम

 1021.  श्री  जगदीदा  azarae  :  कया  योजना
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  व्यवहारिक  श्राथिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  ने  प्रदेश  के  श्रनन्तपुर  तथा

 भप्रादिलाबाद  नामक  पिछड़ें  जिलों  के  सम्बन्च  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया  है

 यदि  हां  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 थोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन
 :

 हां  यह  प्रतिवेदन  oe

 प्रदेश  सरकार  के  सामने  प्रस्तुत  किया  जा  चुका

 राष्ट्रीय  व्यवहारिक  aaa  अनुसव्धान  परिषद्‌  के  श्रनुसार  श्रनन्तपुर  और  श्रादिलाबाद

 जिलों  के  कुल  विकास  की  कोटी  सम्बन्धी  54.  3  गौर  47.  0
 हैं

 जब  कि  कुल  आन्ध्र

 प्रदेश  का  सम्बन्धित  आंकड़ा  61.6  है  महत्वपूर्ण  संकेतकों  के  सम्बन्ध में  राज्य  की  तुलना  में  उन

 दोनों  जिलों  की  स्थिति  इस  प्रकार  दिखाई  गई  है  :

 ere

 संकेतकों  अ्रनन्तपुर  राज्य

 mg क

 1  प्रति  ONS  कृषि  क्षेत्र  4.  0  एकड़  3.5  एकड़  2.6  एकड़

 2.  बोये  गये  कुल  क्षेत्र  के

 प्रतिशत  के  रूप  में  दो-फसलों  काला  क्षेत्र  1.5%  0.7%  11.7%

 3.  कुल  फसल  क्षेत्र  के  प्रतिशत  के  रूप  में  सिचाई

 वाला ,  कुल  क्षेत्र  13.6%  6.2%  29.0%

 50  65  70 पंजीकृत  कारखानों  में  श्रमिकों  का  सूचकांक

 5.  प्रति  100  वंग  मिल  अच्छी  ase  मिलों में  103  61  126

 23.1  36.4 साक्षर जन  संख्या  का  प्रतिशत  मनुष्य  38.5

 10.9  7.6  15.0 )  स्त्रियां

 oo

 राष्ट्रीय  व्यवहारिक  आर्थिक  श्रनुसन्धान  परिषद्‌  द्वारा  सुझाये  गये  कार्यक्रम  इस  प्रकार  हैं  :
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 मि
 के  अन्त बड़े  TATA  पर  भूमि  aly  तल  पर  त्रौर  aq  दि  (  अन्तगंत  स्थित  जल  स्त्रोतों

 को  पयोग  में  पत्रों  और  भेड़ों  का  विकास  तथा  जिले  में  औद्योगिक  rai  को  स्थापित  करने

 के  इच्छक  गर  सरकारी  उद्यमियों  को  प्रोत्साहन  देने  की  व्यवस्था  करना

 आदिलावाद  जिले  के  लिए  सुझाये  गये  प्राथमिकता  वाले  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  ये  शामिल  हैं

 वनविनाश  का  संचार  सुविधाओं  का  विस्तार  और  सुधार  खुले  कुश्ना  ale  नलकपा  को  बड़

 पैमाने  पर  निर्माण  तथा  चना  और  काष्ठ  उद्योंगों  को  स्थापना

 पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  शज्य  सरकारों  का  दायित्व  राष्ट्रीय  व्यवहारिक

 आर्थिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  की  रिपोट  पर  कारवाई  करने  के  लिए  अनन्तपुर  और  आदिलाबाद  की

 जिला-योजनाशओं  को  स्थॉनीय  क्षताओं  और  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  मं  रखते  हुए  तैयार  करना

 होगा  ।  योजना  आयोग  राज्य  सरकारों  को  लगातार  यह  देता  रहा है  कि  वे  अपने  यहां  के

 पिछड़  क्षेत्रों  का  अभिनिर्धारण  कर  लें  ate  उनके  त्वरित  विकास  के  लिए  समेकित  स्थानीय  योजनायें

 तयार  कर  |  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  इन  दोनों  जिलों  वे  विकास  के  लिए  योजनाएं  तैयार  किये

 जाने  के  बाद  उन  योजनाओं  की  जांच  योजना  आयोग  में  की  जायेगी  ग्रौर
 sor
 उद  वतमान  व  भावी

 वर्षीय  योजनाश्रों  में  समन्वित  कर  लिया  जा  पेंगा  |

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियोजित  गेर-वबंदानगत  सफाई  कर्मचारी

 1022  श्री  वि०  Fo  दासचौधरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  में  सफाई  कर्मचारी  के  रूप  में  नियोजित  ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या

 है
 जो  सफाई  कम  चारी  समदायों  के  हैं

 क्या  सरकार  ने  मेर-प्रनुसुचित  जाति  समुदायों  से  सफाई  कमं चा  रियों  के  रूप
 में  नियोजित

 ने  के  लिए  व्यक्तियों  को  आर्काघित  करन  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  श्रौर

 क्या  सरकार  को  सफाई  कर्मचारियों  की  परिलब्धियों  में  वद्धि  करने  के  लिए  स्थानीय

 निकायों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  वंशानुगत  सफाई

 चारियों  के  अलावा  भी  व्यक्तियों  को  रोजगार  के  लिए  आकर्षित  किया  जा  सके  |

 गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  सरकार

 के  श्रधीनਂ  सफाई  कमंचारी  के  रूप  में  वंदानगत  तथा  गेर  वंशानगत  सफाई  कमंचारी  सप्रदायों  से

 न्धित  व्यक्तियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध में  सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 तथा  जी  श्रीमान्‌  ।

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं में  किये  जा  रहे  बेज्ञानिक  कार्य
 का

 राष्ट्रीय  विकास
 पर  प्रभाव

 1023  श्री  एच०  एन०  मकर्जी  :  क्या  विज्ञान  और  प्रोद॑योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  सरकार  को  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाग्रो ंमें  किए  गए  वैशानिक  कार्य  सम्बन्धी  प्रतिबेदन

 प्राप्त  हो  गया  हैं  तथा राष्ट्रीय  विकास  पर  उसका  बया  प्रभाव  और
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 हां  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  =?

 योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  विभाग  मंत्री  ato  और

 (a)  वैज्ञानिक  और  श्रौदयोगिक  अनुसन्धान  परिषद्‌  द्वारा  faqae  की  गयी  तीसरी  पुनर्विलोकन

 समिति  द्वारा  वर्ष  1964  में  राष्ट्रीय  लाओं  के  वेज्ञ।निक  काय  का  पुनविलॉकन  कियां  गया  था

 समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  संसदीय  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।

 राष्ट्रीय  अर  विज्ञान  संस्थाओं  में  किये  गये  कार्यों  और  उनके प  रेणामों  का

 आर्थिक वि कास  कार्यक्रमों  के  लिए  हुए  उपयोग  पर  एक  विद्वेष  प्रतिवेदन  भी  संसदीय  area  में

 उपलब्ध है

 प्रति  ब्यक्ति  राष्टीय  आय

 1024,  श्रीएच०  एन० म qatt हुक  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1966-67  शौर  उन  प्रचर्ती  वर्षो ंमें  जिनके  श्रांकड़े
 उपलब्ध  हैं  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय

 आयथ  क्या

 प्रतिवर्ष  स्थिर  neti  वर्तमान  मुल्यो ंमें
 यदि  कोई  वृद्धि  है  तो  वह  क्या  wiz

 (7)  इसके  रूख के  बारे  में  इससे  क्या  वास्तविक  संकेत  मिलते  हैं  और  चालू  योजना  wafer

 में  कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 प्रधान  परमाण  उर्जा

 ी
 गृह  मंत्री  तथा  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री

 '(  श्रीमती
 इन्दिरा

 1966-67  और
 उ  से  आगामी  के  दौरान  प्रतिव्यक्ति  राष्ट्रीय  ताय  जिसके  ares

 उपलब्ध  इस  प्रकार DUS.  '

 ह  ere  a

 =  प्रतिव्यक्ति  राष्ट्रीय  aT

 |

 aq
 स्थिर  (  196 0- 60-61) yr  चालू न भावों  के

 भावों
 न

 भ्राघार  पर  ग्राधार  पर

 —  नथना गाला नन नाय आणणण SS

 )

 1966  7  307.9  482.9

 1967-68  329,  2  560.8

 196  8-69  329.9  554.7

 1969-70  339.4  589.  3

 oe  अथ

 अनन्तिम
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 स्थिर  भावों  के  आधार  पर  प्रतिशतता  वृद्धि  इस  प्रकार

 अथ
 c

 aq  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  स्थिर  (1960-61)

 भावों  के  ग्राघार  पर  प्रतिशतता  में  वृद्ध

 196  6-6  पौं  (-)  0.8

 6.9

 1968-69"  0.2

 1969-70  2.9
 ee oe  ee  ee

 अनन्तिम

 चालू  भावों  के  श्राधार  पर  वृद्धि  नहीं  निकाली  जाती  क्योंकि  उस  पर  कीमतों  की  विषम
 गति

 का

 प्रभाव  पड़ता  है  ।

 चौथी  योजना के  प्रारम्भिक  वर्ष  में  हुई  वृद्धि  और  कृषि  उद्योग  और  wa

 सेक्टरों  के  रूखों  सहित  wer  संकेतों  पर  विचार  करने  से  यह  प्रतित  होता  है  कि  चौथी  योजना  में  बतलाई

 गई  राष्ट्रीम  आय  की  वृद्धि-दर  प्राप्त  हो  सकेंगी  ।

 Assistance  to  U.  P.  for  Development  of  Backward  Hill  Areas

 1025.  Shri  N.  Bisht  :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Central  Government  propose  to  give  separate  grants  to  the  Uttar
 Pradesh  Government  for  the  development  of  backward  hill  areas  of  Uttar  Pradesh;  and

 (b)  if,  so  the  amount  thereof  and  the  items  on  which  this  amount  would  be  spent?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  The  entire  development  Plan  of  the  hill  areas  in  Uttar  Pradesh  is  financed  through
 Central  assistance  (50%  loan  and  50%  grant)  within  the  total  Plan  assistance  for  the  State  as
 a  whole,  The  State’s  Fourth  Plan  includes  a  provision  of  Rs.  65.05  crores  for  the  hill
 region  under  the  following  sectors  of  development  :

 (Rs.  Lakhs)
 Agriculture  and  allied  programmes  2435

 Corporation  &  Community  Development  145

 Irrigation  &  Power  810

 Industry  &  Mining  162

 Transport  &  Communications  1455

 Social  Services  1483

 Miscellaneous

 Total  6505
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 eee  ae  ee

 Central  Assistance  for  Economic  Development  of  Uttarakhand

 1026,  Shri  N.  S.  Bisht:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  grant-in-aid  given  by  the  Central  Government  for  the  economic

 development  of  Uttarakhand  during  the  three  Plans,  three  Annual  Plans  and  the  Fourth  Five

 Year  Plan

 (b)  whether  the  Central  assistance  of  Rs.  24  crores  which  was  being  given  previously
 has  been  stopped  now,  and  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether,  keepingin  view  the  widespread  poverty  in  Uttarakhand,  Government

 Propose  to  revive  the  Central  grant-in-aid  on  an  enhanced  scale  for  the  economic  develop-
 ment  of  that  region?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  a)  The
 scheme  of  accelerated  development  of  Uttarakhand  comprising  the  districts  of  Uttarkashi,

 Chamoli  and  Pithoragarh,  took  final  shape  in  the  year  1960.  Since  then,  Central  assistance
 is  being  given  by  the  Government  of  India  for  the  development  of  this  area.  Central

 as  under:
 assistance  in  the

 form
 of  grants  given  for  the  development  plan  of  Uttarakhand  is

 Grant  in  Rs.  crores

 1960-61  0.50

 3rd  Five  Year  Plan  11.62
 Three  Annual  Plans

 1966-67  1,90

 1967-68  1.97

 1968-69  1.65

 In  the  State’s  Fourth  Plan,  a  provision  of  Rs.  20  crores  had  been  made  for  Uttarakhand
 of  which  half  will  be  grant.  In  the  first  three  years  of  the  Fourth  Plan,  the  following  outlays
 have  been  included  in  the

 State’s
 Annual!  Plans  for  Uttarakhand:

 Rs.  crores

 1969-70  3.50

 1970-71  4,36

 1971-72  4.00

 The (b)  No,  Sir.  Third  Plad  allocation  of  Central  assistance  was  Rs.  24  crores
 against  which  the  State  Government  was  paid  Rs.  18.58  crores  on  the  basis  of  actual
 expenditure.  As  already  stated,  the  Fourth  Plan  outlay  of  Uttar  Pradesh  includes  a
 provision  of  Rs.  20crores  for  Uttarakhand,  which  would  be  fully  financed  through  Central
 assistance.

 (c)  Since  Central  assistance  for  the  development  plan  of  Uttarakhand  in  the  shape of  grant  and  loan  is  continuing,  the  question  of  revival  does  not  arise.  Shouldit  be
 possible  for  the  State  Government  to  provide  a  bi  gger  outlay  for  the  development  plan  of
 Uttarakhand  than  Rs.  2  ह  crores. LVLe  पक्के  the  amount  ण  grant-in-aid  will  correspondingly
 increase.
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 fora  बंक  आफ  इण्डिया  द्वारा  जाली  विनिमय  परमिट  गिरोह  का  पता  लगाना

 1027  श्री  नरेन्द्र  कमार  सांघी  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रिजर्व  बंक  आफ  इंण्डिया  ने  जाली  विनिमय  परमिटों  के  द्वारा  विदेशी  मुद्रा

 निकाल॑य  वाला  एक  विनिमय  परमिट  गिरोह  का  पता  लगाया  है  और  प्रवर्तन  निदेशालय  बहुत  तेजी

 से  इस  मामलें  की  जांच  कर  रहा  है

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकल  और  उस  ba  कितनी  wat  खर्च

 होगी  गोर

 क्या  कोई  बैंक  भी  इस  मामल  में  शामिल  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय
 और

 कामिक  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  राम  निवास  सें

 (7)  रिजर्व  बैंक  श्रॉफ  इंडिया ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  समने  दो  विभिनन  बैंकों  से  एक

 ही  नम्बर  के  परमिटों  पर  1,850  अमरिकन  डालर  की  विदेशी  मुद्रा  निकालने  का  एक  उदाहरण

 आया  है  ।  सन्देह  किया  जाता  है  कि  इनमे ंसे  एक  मामल  में  जाली  विनिमय  परमिट  पर  मुद्रा

 निकाली  थी  और  मामले  की  छानबीन  की  जा  रही

 ऐसा  कोई  मामल  प्रवर्तन  निदेशालय  के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 समाचार  प्रकाशित  करने  वाली  कम्पनियों  के  स्वामित्व  का  स्वरूप

 1028  श्री  ज्योतिमंथ बस

 श्री  सायावन

 क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  समाचारपत्न  प्रकाशित  करने  वाली  कम्पनियों  के  स्वामित्व  के  स्वरूप

 का  अध्ययन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  तथा  (a)

 Serna CHUTE  अ्रध्ययन  कम्पनी
 समाचारपत्रों

 को  प्रकाशित  करने  वाली  कम्पनियों  के  स्वामित्व  के  ढांचे  का

 कार्य  विभाग  ara  प्रारंभ  किया  गया  है  ।

 भारत  के  समाचारपत्रों  के  रजिस्ट्रार  वाधिक  प्रकाशन  Ta  इन  इण्डियाਂ  में  समाचार

 पत्नों  के  स्वामित्व  पर  कुछ  डाटा  प्रकाशित  करते  है  ।  यह  डाटा  उन  alae  faa |  ज  |  पर

 रित  होता है  जो  समाचारपत्रों  द्वारा  प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण  ्रधिनियम  के  अनुसार

 पत्रों के  रजिस्ट्रार  को  दिये  जाते  हैं  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  at  के  विकास  के  लिए  सहाय

 1029,  श्रीएस०  एम०  बनर्जों  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 चौथी  योजना  में  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  उत्तर  wee  को  कितनी  श्राथिक

 सहायता  दिये  जाने  की  है  प

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्राथ॑ना

 की  और

 यदि  तो  इसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 राज्य  सरकार  ने  15  पूर्वी योजना  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  मोहन  :

 8  पर्वतीय  जिलों  तथा  बुन्देलखण्ड  के  4  जिलों  को  पिछड़  हुए  क्षेत्र  अभिनिर्धारित  किया  है  ।

 प्वेतीय  जिले  कीं  विकास  योजना  की  वित्त  व्यवस्था  राज्य  योजना  के  लिए  मिलने  वाली  कुल  केन्द्रीय

 सहायता  में  से  केन्द्रीय  सहायता  (50  प्रतिशत  ऋण  तथा  50  प्रतिशत
 के  रूप  ॥  की

 जातीं  है  ।  अन्य  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  लिए  बेन्द्रीय  सहायता  सामान्य  पद्धति  के  श्रनुसार  दी

 जाती है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  राज्य  के  पिछड़े  इलाकों  के  लिए  वित्त  व्यवस्था

 करने  हेतु  181  करोड़  रु०  की  भ्रतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  गई  |

 राज्यों  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिए  निर्धारित  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद्‌  द्वारा  waned  सुत्र  के  श्रनुसार  राज्यों  में  वितरित  कर  दी  गई  थी  ।

 ata  द्वारा  दूसरा  अन्तरिक्ष  उपग्रह  छोड़ा  जाना

 1030,  श्री  राज  राज  fag  देव  :  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 क्या  चीन  ने  हाल  में  श्रपना  दूसरा  श्रन्तरिक्ष  उपग्रह  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  हैं  ?

 प्रधान  ऊर्जा  गह  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा

 :  जी  ।  चीन  ने  अपना  दूसरा  उपग्रह  ३  1971  को  छोड़ा  था  ।

 यह  घटना  अंतरिक्ष  प्रौदूप्रोगिकी  के  क्षेत्र  में  चीन  की  प्रगति  का  द्योतक है
 |

 केरल  सरकार  की  नारियल॑-जटा  उद्योग  विकास  करने  सम्बन्धी  योजना

 1031.  श्री  चन्द्रप्पन  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार ने  arr  को  नारियल-जटा  उद्योग  का  विकास  करने  ak  इस

 उद्योग  की  वर्तम।न  संकट  से  रक्षा  करने  हेतु  कोई  व्यापक  योजना  प्रस्तुत  की
 है  |
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 यदि  तो  उसकीਂ  मुख्य  बाते
 ant  हैं  ;  और

 केन्द्र  द्वारा  केरल  को  उन  सिफारिशों  के  पर  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 व्यापार  मंत्रालय  में  waq-Aay  ए०  ato  :  जी  हां  ।

 तथा  (77)
 एक  विवरण

 सभा  पटल
 पर  रखा  जाता

 है  ।

 विवरण

 can ay 1968  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  च् केयर  उद्योग  के  विकास  ध  fa  हि  एक  योजना  प्रस्तुत

 की  थी  ।
 इस  योजना  में  13.45  करोड़  रु०  से  ऋण  तथा  2.  14  करोड़  रु०  के  अनुदान

 कर  कुल  15.59  करोड़  रु०  के  खर्चे  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  सरकार  थे  यह

 भी  परिकल्पना की  कि  सारा  खर्चे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किया  चाहिए  ।  सरकार  से  योजना

 पर  विचार  किया  और  यह  विनिश्वय  किया  कि  योजना  श्रायोग  एक  श्रध्ययन  दल  स्थापित  करेगा

 तृतीय  योजना  की  अवधि  से  श्रब  निर्यात  निष्पादन  के  सन्दर्भ  कयर

 उद्योग  के  विकास  की  व्यापक  समीक्षा  ौर  इस  उद्योग  का  yes  अधार  पर  विकास

 करने  के  लिये  सिफारिशें  करेगा  ।  श्रध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोट  1970  मों  प्रस्तुत  की

 इस  रिपोर्टे  केरल  सरकार  की  योजना  की  AARAHATAT  का  पुनर्मल्यांकन  6.99  करोड़

 रु०  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  केरल  सरकार  और  श्रध्ययन  दल  के  प्राक्कलनों  के  श्रनुसार  aq

 के  तुलनात्मक  व्यौरे  निम्नांकित

 है

 ्

 ण

 केरल  सरकार  योजना  प्रध्ययन  दल  के  प्राक्कलन

 खचे  की  मद  थ  अ

 अ्रतुदान  संभावित  वास्तविक

 आवश्यकता  प्रावश्यकता

 4.0 कॉर्येकारी  पूजी  12.  50  1.  00

 2.  ब्याज  पर  इमदाद  0.  50  1.0  1.00

 3.0  अंश  पंजी  में  अंशदान  0.45  ——

 कीमत  अस्थिर  विधि  50  0  50

 5  गोदाम  तथा  बिक्री  भंडार  0.45  0.45  0.50  0  50

 प्रबंधात्मक  सहायता  20  0.44  44

 अतिरिक्त  अमला  35  0.10  10

 बालकक्ष  तथा  शिशु  गह  14

 A  i

 2.14  6.99  3.54
 इज

 शठ

 15.  59

 §2



 भ्रध्ययन  दल  न
 ~

 योजना
 श्रायग  के  उन

 कारों  का  ft  समर्थन  किया  जो  पहले  केरल

 सरकार  के  प्राधिकारियों  से  विचार-विमर्श  a  समय  व्यक्त  किये  गये  थे  कि  कार्यकारी  पंजी  की

 आवश्यकता  संस्थागत  वित्त  से  पूरी  की  जानी  चाहिए  ।  संस्थागत  पंजी  को  faatr  में

 भ्रन्तरण  की  waft के  दौरान  समर्थन  के  रूप  में  शज्य  निधियां  दी  सकती  है  ।  इस  wafer

 के  लिये  श्रावश्यकता  चौथी  योजना  कं  श्रन्त  तक  1  करोड़  रु०  से  कम  होने  का  अनुमान

 लगांया  गया  है  ।  जहां तक  0.45  करोड़  रु०  की  ६ ह] ह  पंजी  a  भ्रंशदान  का  सम्बन्ध है

 कयर  सदन  के  लिये  5  लाख  रु०  भी  शामिल  श्रध्ययन  दल  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  wTa-

 मिक  तथा  केन्द्रीय  समितियों  के  लिये  0.  40  करोड़  रु०  कं  सरकार  द्वारा  पहले  ही

 दिये  कार्यकारी  पूजी  ऋणों  को  इक्विटी  में  परिवर्तित  करके  पूरी  की  जानी  चाहिए  ।  बालकक्षों

 तथा  शिशु  गृहों  के  लिये  कल्याण  योजनाओं  के  सामाजिक  सेवाओं  के  लिये  राज्य  योजना  की

 व्यवस्था  से  पूरे  किये  जाने  चाहिए  ।  अ्रध्ययन दल  ने  पूरी
 चौथी  योजना  के  लिये  केरल  के

 wat  उद्योग  के  लिये  कुल  3.  54  करोड़  रु०  की  व्यवस्था  करने  की  सिफारिश की  है

 केरल  के  ग्रामीण  तथा  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिये  चौथी  योजना  में  कुल  10.43

 करोड़ रु०  की  अनुमोदित  व्यवस्था  जिसमे ंसे
 राज्य  सरकार ने  कयर  उद्योग  के  लिये  3.  0  करोड़

 रु०  की  व्यवस्था की  है  ।  1971-74  के  तीन  वर्षों  में  योजना  के  कार्यान्वित  करने  के  लिये  अभी

 भी  2.  033  करोड़ रु०  बाकी  उपलब्ध  हैं  ।  पिछले  दो  वर्षों के  दौरान  केरल  की  योजना के  वित्त

 के  व्यय  के  झ्राघार  पर  यह  श्रनुमान  लगाया  गया  है  कि  केरल  के  कयार  उद्योग  पर  कुल  खच  दायद

 चौथी  योजना  में  3.  0  करोड़  रु०  के  अनुमोदित  परिव्यय  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  यदि

 अध्ययन  दल  की  सिफारिशों को  लागू  करने  के  लिये  श्रनुमोदित  परिव्यय  से  भ्रघिक  ज  करना

 भी  पड़  जाए  इस  विषय  में  योजना  झ्ायोग  के  विचार  के  झ्नुसार,राज्य  सरकार  को  यह

 प्रति रिक्त  वार्षिक  आधार  केरल  सरकार  के  लिये  श्रनुमोदित  योजना  परिव्यय  में  से

 योजन  द्वारा  निकालनी  होंगी  ।

 समाचारपत्रों  में  एकाधिकार  को  समाप्त  करने  के  कानून  बनाना

 1032.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  सुचना  और प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  भारतीय  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  के  15  वें  वार्षिक  सम्मेलन  में  उन्होंने  यह

 कहा  fe  अब  समय  आ  गया  है  जबकि  समाचार-पत्रों  में  एकाधिकार  को  समाप्त  किया

 जाय े;

 क्या  भ्रपने  भाषण में  उन्होंने  देश  में  समाचारपत्रों की  स्वतन्त्रता  के  आड़े  wy  वाली

 कानूनी  रुकावटों  को  दूर  करने के  उद्देश्य  से  इस  प्रश्न की  पूरी-परी जांच  पड़ताल  करने  की

 कता  पर  जोर  दिया  था  ;

 यदि
 भाग  और  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  इस  दिशा  में  श्रब  तक

 क्या  उपाय  किये  गये  है  और  क्या  इन  उपायों  से  समाचारपत्रों  में  एकाधिकार  को  रोकने में

 यता  मिली  है  WIT  यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;  झर
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 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  नावधइ  व्यापक  कानून
 न े् |  नाने

 की
 और  यदि

 तो
 उसका  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 सूचना और
 प्रसारण  मंत्रालय  में  उप॑  मंत्री  धर्मवीर  (at)  ate  भारतीय

 श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  के  15  वें  वार्षिक  सम्मेलन  को  उद्घाटन  मेरे  साथी  विधि  ध् श्रौर  न्याय  मंत्री

 द्वारा  किया  गया  था  ।  उन्होंने  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  भारतीय  समाचपर  gat  में  एकाधिकार  की

 वृद्धि को
 रोकने

 के
 उपायों

 कि
 आवश्यकता

 पर  बल
 दिया  था

 ।

 तथा  मारतीय  समाचारपत्रों  में  एकाधिकार  की  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  इस  मंत्रालय

 द्वारा अब  तक जो  कदम  उठाये गये  हैं  उनको  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सदन  मेज  पर  रख  दिया

 गया है  ।

 विवरण

 सरकार  समाचारपत्र  उद्योग  में  स्वामित्व  के  जिससे  विचारों  का  VBR OT  हो

 सकता  के  खतरे  से  पूरी  तरह  सजग
 है

 और  इस  प्रकार  की  प्रवृत्तियों  कों  यथा  संभव  रोकने  के

 लिए  उत्सुक  है  ।  इस  दिशा  में  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये
 है

 :

 A  प्रेस  रजिस्ट्रार  समाचारपत्रों  श्रौर  पत्रिकाओं  के  स्वामित्व  का  हर  साल  पुर्विलोकन

 करता  है  तथा  समान  स्वामित्व  वाली  यूनिटों  के  fata  का  अध्ययन  करता  हैं

 और  उन्हें  इन  इण्डियाਂ  नामक  पुस्तक  में  प्रकाशित  करता  ताकि  समाचार  gat

 के  स्वामित्व से  संबंधित  तथ्यों  से  जनता  परिचित  हो  सके  |

 प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीकरण  1867  के  शन्तगंत  बनाई  गई  समाचारपत्र

 पंजीकरण  1956  के  श्रधीन  समाचारपत्रों  के  लिये  यह  आव

 श्यक है  कि  वे  हर  वर्ष  फरवरी  मास के  अंतिम  दिन  के  बाद के  अपने  पहले  श्रंक

 अन्य  बातों  के  समाचारपत्रों  के  मालिकों  ate  कुल  शेयर  पूजी  के

 एक  प्रतिशत  से  afar  के  sat  रखने  वाले  शेयर  होल्डरों  या  पार्टनर  से  संबंधित

 जानकारी  प्रकाशित  करें  ।  इसका  उल्लंघन  करना  तथा

 1867”  के  अन्तर्गत  एक  अपराध  है  जिसके  लिये  दण्ड  स्वरूप  500  रुपये

 तक  जुर्माना हो  सकता है  ।

 श्रखबारी  कागज  आवंटन  सम्बन्धी  नीति  के  समाचारपत्र  समूह  को  नया

 निकालने  के  लिये  अतिरिक्त  भअ्रखबारी  कागज  नहीं  दिया  जाता  |

 दिवाकर  समिति  को  सिफारिश  मुद्रण  एवं  कम्पोजिंग  यंत्रों  के  हरे  वेष

 उपलब्ध  की  जाने  वाली  कुल  विदेशी  मुद्रा  में  से  50%  राशि  छोटे  समाचार॑पंत्रीं

 (15,000  तक  परिचालन  संख्या  35  प्रतिशत  मंझोले  समाचारपत्रों

 (15,000  से  50,000  तक  परिचालन  संख्या  aie  केवल  15  प्रतिशत

 राशि  बड़े  समाचारपत्रों  (50,000  से  अ्रधिक  परिचालन  संख्या  अलाट

 की  जाती  है  ।
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 12  1893  लिखित  उत्तर

 सरकारी  विज्ञापनों  को  देने  की  नीति  यह  है  कि  विज्ञापन  समाचारपत्रों  को  बारी  बारी

 से  दिये  जाएं  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा  समाचार  पत्रों  को  विज्ञापन  fa  जा  सके  और

 ज्यादा  परिचालन  संख्या  वाले  समाचारपत्रों  को  सरकारी  विज्ञापनों  का  बड़ा

 हिस्सा  न  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  छोटे  तथा  मंझोले  विशेषकर

 भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वालों  ofan  से  अधिक  उपयोग  किया  जाए  |

 बड़े  समाचारपत्रों  द्वारा  छोटे  समा  को  निर्बल  करने  और  समाप्त  करनें

 जिसके  संबंध  में  शिकायत  रहती  अपनाई  गई  अर्नुਂ  त  प्रतियोगिता

 औरया  निबन्धात्मक  तरीकों  यदि  कोई  के  बारे  में  प्रथम  तथा  विस्तार

 त्मक  सूचना  प्राप्त  करने  के  दृष्टिकोण  से  प्रेस  परिषद्‌  द्वारा  स्थापित  एक  उप  समिति

 ने  सभी  भाषागय्रों  के  उन  तथा  पत्रिकाओं  जिनकी  परिचालन  संख्या

 5,000  प्रतियाँ  या  इससे  श्रघिक  एक  पत्र  भेजकर  उनसे  विशिष्ट  और

 हरण  मांगे  |  उत्तर  में  केवल  दस  दैनिकों  तथा  चार  साप्ताहिकों  ने  एसे  विशिष्ट  AIATAT

 का  उल्लेख  किया  जो  उनके  विचार  में  बड़े  समाचारपत्रों  द्वारा  श्रपनाएं  गए  निर्बन्धा

 त्मक  तरीके  थे  ।  इस  समय  परिषद्‌  farang  att  के  उदाहरणों  के  बारे  में

 अतिरिक्त  सुचना  एकत्रित  करके  जाँच  कर  रही  है  ।

 छोट  तथा  मंझोले  दर्जे  के  समाचारपत्रों  के  स्वस्थ  विकास  के  लिए  सरकार  इन्हें  न  कि  बड़े

 समाचारपतों  सप्ायता  देने  के  लिए  समाचारपत्र  वित्त  निगम  की  स्थापना

 के  प्रश्न  फर  विचार  कर  रही  हैं  ।

 8.  (3t)  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  सरकार  ने  अब  तक  जो  कदम  उठाये  यदि

 वे  उठाये  नहीं  गए  तो  waar  वाले  बड़े  समाचारपत्रों  की  वृद्धि  कहीं  after

 होती  |  यह  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  कि  सरकार  द्वारा  उठायेਂ  गये  कदम

 कितने  प्रभावकारी  हुए है  सरकार  का  यह  विश्वास  है  कि  श्रृखला  वालें  ब्रड़े

 चारपत्रों  की  वृद्धि  कों  रोकने  का  सबसे  अच्छा  तरीका  यह  है  कि
 उन  छोटे,तथा

 मंझोले  समाचारपत्रों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाए  जो  अच्छे  श्राधार  पर  चलायें  जाते  है

 जो  राष्ट्रीय  हत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्वस्थ  सम्पादकीय  नीति  अपनाते  हैं  ।

 सरकार  को  विश्वास  हैं  कि  इस  मामले  में  पहले  ही  उठाए  गए  तथा  झाग  जाने

 वाले  कदम  छोटे  तथा  मंझोले  दर्जे  के  समाचारपत्ों  के  विकास  में  अत्यंत  सहायक

 होंगे  और  प्रकार  श्रृखला  वाले  बड़े  समाचारपत्रों  की  को  रोका  जा

 सकेगा  |

 लघु  समाचारपत्र  सम्बन्धी  दिवाकर  समिति  की  सिंफारिश के  अनुसार  सरकार  ने

 आकाशवाणी  से  धीमी  गति  वाले  एक  समाचार  बुलेटिन  का  प्रसारण  श्रारम्भ

 है  जिसमें  महत्वपुर्ण  समाचार  होते  विशेषकर  उन  छोट  तथा  मंझोले  दर्जे  के

 पत्रों  के  लिए  जो  श्राधिक  कारणों  से  समाचर  एजेंसियों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने

 की  स्थिति में  नहीं  है  ।

 समाचारपत्रों  को  प्रकाशित  करने  वाली  कम्पनियों  के  स्वामित्व  के
 बचे  का  विभागीय  qeT-

 ord
 कांयें

 विभाग  क्वारा  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।  अध्ययन  के  परिणामों  की  प्रतीक्षा की  जा

 रही  है
 ।
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 क  न  ह

 टेक्सटाइल  कारपोरेदान  द्वारा  बलराम  वर्वा  टेक्सटाइल  faa  का  प्रबन्ध  अपने

 हांथ  में  faut  जाना

 1033.  श्री  wut faa  बसु

 थ्री  समर  WHAT

 क्या  विदेश  व्यापार
 मंत्री  यंह  बताने  की  कपा  बरग  कि

 क्या  सरवार  को  तमिलनाडु  सरकार  वा  कोई पत्र  है  कि  बन्द  बलराम  वर्मा

 टाइल  fica,  शेनकोट्टई  को  टैक्सटाइल  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  अपने  अधिकार  में

 लेल े;  ate

 इस  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ato  att

 मिल  को  उद्योग  तथा  1951  के  अन्तगत

 कार  में  लेने  के  लिये  उपयक्त  नहीं  समझा  गया

 पश्चिम बंगाल  में  पटसन  मिलों का  बन्द  होना

 1034,
 श्री  भट्टाचाये  :  क्या  विदेदा  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे

 (a*)  क्या  सरकार  को  पता है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  श्रनेक  पटसन  मिल  संकट  में  ak

 बन्द  होने  की
 स्थिति  तवा  पहुच  गये  ;  और

 क्या  सरकार  ने  उन  मिलों  जो  qty  बंगाल  नें  इस  समय  बन्द  पड़  अपन

 afirerz  में  लने  सम्बन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  बिचार  farat  हैं
 ?

 व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  सी०  तथा  पश्चिम

 बंगाल  में  बन्द  पड़ी  कुल  10  मिलों  में  से  दो  मिलों  को  1970  में  पुनः  चालू  कर

 दियां  गया  था  aa  राज्य  में  एक  ate  बन्द  पड़ी  मिल  को  पुनः  चालू  करने  के  प्रयत्न किये  जा  रहे  हैं
 ।

 शेष  7  मिलों  में  पुरानी  तथा  श्रप्रचलित  मशीने ंहै  जो  कि  लाभप्रद  रूप  में  चलाई  नहीं जा  सकतीं

 यधपिं इन  एकको  चालू  करने  की  सम्भावना कम  तथापि  यह  पता  लगाने के  लिए

 सम्भव  उपाय  किये  रहे  हैं  कि  इन्हें  चालू  किया  सकता  है  at  नहीं

 चुने  हुए  उद्योगों  में  सह-उद्यम

 1035,  शी  एस०आर०  दामाणी :  चुने  हुए  उद्योगों  मे  सह-उद्यम  शुरू  करने  सम्बन्धी

 सरकार  की  योजना के  प्रति  उध्यमकर्ताओं  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 क्या  सरकार  ने  मदों  पर  निर्णय  ले  लिया  निश्चित  योजनाएं  बना  ली  है  श्रौर

 उद्योगपतियों को  आमंत्रित  किया  और
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 a

 (7  )  यदि  तो  अ्रनुपरीक्षणाधीन  योजनाओं  की  संख्या  कया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०  )  से
 वर्ष  1968  से

 अब  तक  की  श्रवधि  के  दौरान  fae  में  संयुक्त  उपक्रमों  की  स्थापना  हेतु

 भारतीय  उद्यमियों  से  लगभग  165  पुख्ता  प्रस्थापनाएं  प्राप्त  हुई

 उद्योगपतियों  -  को  केवल  ऐसे  उद्योगो ंसे  संबंधित  संयक्त  औद्योगिक  उपक्रमों  में  भाग  लेने  के

 लिए  विदेश  जाने  के  लिए  प्रोत्साहित  कियाਂ  जाता  है  जिनमें  मशीनों  के  निर्माण की  श्रतिरिक्त  क्षमता

 उपलब्ध है  और  जिनके  उत्पादों  की  ग्रान्तरिवा  मांग  लगमग  पूरी ह  जाती  है  ।  इनमें

 WHT  रबड़  वਂ  स्कटर

 के  संयोजित  आटा  मिलों  आदि  जैसे  उद्योग  शामिल  हैं  ।  सरकार  ने  विदेशों  ग  संयुक्त  उपकंमों

 में  भारतीयों  द्वारा  भाग  लेने  के  संबंध  में  सामान्य  मागदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किये  जिनकी

 एक  प्रतिलिपि  संलग्न  है  ।  विदेशों  में  प्रौद्योगिक  संयूक्त  उपक्रमों  की  स्थापन  हेतु  सरकार  द्वारा

 अ्रनुमोदित
 प्रस्थापनाओं  को  दर्शाने  वाला  एक  लॉक  सभा  में  2  71  को  qo  जानें

 वाले  अतारांकित  प्रश्न  प०  10054  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रखा

 विवरण

 aaa  विदेशी  औद्योगिक  उद्यमों  में  भारतीय  साझेदारी  के  लिए  मागंदर्शी  सिद्धान्त

 1 a  भारतीय  पार्टियों को  अल्पांश  के  आधार  पर  भाग  लेन  की  अनमति  दी  जाती

 है  ।  इसका  अभिप्राय  यह  कि  भारतीय  पार्टियों  को  विदेशों  में  श्रधिकांश  अधिकृत  पूजी  के  लिए

 अनुरोध  नहीं  करना  तवा  लेकिन  यदि  विदेशी  तथा  विदेशी  सरकार  भारत  के  अधिक

 आधार पर  भाग  लेने को  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार हों  तो  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 सरकार  fatat  में  स्थानिक  पार्थ्यों  के  साथ  सहयोग  के  पक्ष  मे ंहै  ;  जहां  कहीं  भी  व्यवहारिक  हो

 स्थानिक  विकास  वित्तीय  संस्थानों  तथा  स्थानीय  सरकारों  के  साथ  भी  सहयोग  के  पक्ष

 में  ह
 >  |

 केवल  में  कम्पनी  की  स्थापना  करने  के.लिए  प्रारम्भिक  व्यय  के  लिए  आवश्यक

 लप  राशियों  के  अलावा  अन्य  नकद  राशि  बाहार  भेजने  की  अनूमति  नहीं दी  जाएगी  |

 3.  भारतीय  उद्यमों  के  लिए  अ्रपेक्षित  देशी  तकनीकी

 कारी  श्रादि  देने  के  रूप  में  होनी  चाहिए  ।  सरंचना  संबंधी  इस्पात  निर्माण  सामग्री  संघटकों

 आदि  के  मूल्य  को  पुजी  में  शामिल  करने की  शभ्रनुमति  नहीं  है  ।  परन्तु यदि  मशीनों  आदि का  मूल्य

 उपयकक्‍्त  स्तर  पर  आवद््यक पूंजी  को  पूरा  करने  में केम  पड़  जाता है  और  केबल  पंजीगत  माल  के

 निर्यात  से  भारतीय  अंशपूजी  का जो  स्तर  स्थापित  होगा  उससे  ऊंचे  स्तर  पर  भारतीय  पूंजी

 अंश  को  रखना  अ्रावश्यक  है  तो  इस्पात  की  मदों  तथा  निर्माण  सामंत्रीਂ  संघटक  नही ं)

 को  उस  हद  तक  शामिल  करने  के  प्रइ्न  पर  गणावगण  के  आधार  पर  विचार  करने  पर  कोई  रुका

 बंट  नहीं  जिस  हृद  तक  कि उस  विशेष  परियोजना  के  लिये  भारतीय  पूंजी  को  पूरा  करने  के

 लिये  इन  चीजों  की  म्रावश्यकता  है  ।
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 4.  भारतीय  निवेश  के  बदले  निर्यातित  मशीनें  भारतीय  बैंक  की  होनो  किसी  भा

 पुरानी  अथवा  नवीकृत  मशीन  की  शझ्नुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 5.  इक्विटी  पंजी  के  बदले  निर्यातों  पर  सामान्य  ware  प्रतिभति  दी  जायेग  जैसे  कि  पंज

 नर्यातकों  हेतु  प्रायात  नीति  के  श्रन्तर्गत  निर्वातको  को  प्राप्त  है  ।

 6.  भारतीय  इक्विटी  क  बदले  निर्यातित  तथा  उपस्कर  पर  ane  यदि

 श्रत्यथा  अनुमेय  दी  जायगी  तथापि  इसकी  अधिकतम  सीमा  जहाज  पर  कीमत  का  10  प्रतिशत  होंगी

 7.  भारतीय  उद्योगपतियों  को  जहां  व्पवहा। रक  आद्योपात  प्रयोजना  के  लिए  प्रस्थापना

 रखनी  चाहिए  क्योंकि  इससे  विदेशी  निवशकर्त्ताओं  व  उत्तरदायित्व  कम  हो  जायेंगे  |

 8.  भारतीय  पार्टियों  को  यथा  संभव  विदेशी  पार्टियों  के  साथ  करारों में  यह  व्यवस्था

 चाहिये  वि  निवेश  के  देश  के  शष्ट्रिकों  को  भारत  में  प्रशिक्षण  सुविधाएं  दी  जायेंगी  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अजित  लाभ

 1036  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 श्री  पी०  गंगादेव

 क्या  विदेश  ब्वापार  मंत्री  यह  बता  ay  कपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  लाभ  दिखाने  में  असफल  रहा

 wm है  यद्यपि  निगम  आयात  तथा यदि  तो  अधिक  लाभ  न  दिखाने  के  क्या  का

 निर्यात  दोनों  क्षेत्रों में  आगे  बढ़  सका  और

 वर्ष  1969-70  तथा  1970-71  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कुल  कितनी

 fade  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ए०  सी ०  जाज जाजें
 )

 राज्य  व्यापार

 निगम  का  सकल  व्यापार  लाभ  1969-70  को  ग्रपेक्षा  1970-71  में  fat racer a  रूप
 में

 alan  था

 fae  कारोबार  को  देखते  हए  sea  लाभ  की  दर  निम्नलिखित  कारणों  से  श्रपेक्षाकतਂ  कम

 रही

 (1)  नये  बाजारों  में  कठिनता  से  बिकने  वाली  तथा  श्रपरम्परागत  मरों  के  निर्यात  के

 लिए  MIAH  भारी  विकासात्मक  व्यय ;

 n
 (2)  अधेव्यवस्था  में  कीमतों  में  स्थिरता  ये  रखने त  h  लिए  orate  कारोबार  में  अपेक्षा

 कत  कम  लाभ ;  और

 (3
 (3)

 ame  अधिक  बीमा  तथा  व्याज  अरन्य  प्रभारो ंके  फलस्वरूप  लागतों  में

 मामूली  वृद्धि

 ag  1ac चम  70  1970-71  में  कुल  बिक्री  क्रमशः  210.7  करोड़ रु०  तथा

 215.0  करोड़  रु०
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 बढ़िया  rex  के  कपड़े के  उत्पादन  में  afer

 1037.  श्री  gta  नन्दन मिश्र  :  क्या  विदेश  ब्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  पिछले

 तीन  वर्षों
 में

 अत्याधिक  बद्धिया  और  बढ़िया  किस्म के  कपड़े  के  उत्पादन  में
 कितनी  वृद्धि  हुई  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  34-Fat  roato
 :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मिल के  बने

 अत्याधिक  बढ़िया  और  बढ़िया  किस्म  के  सूती  कपड़े  के  उत्पादन  के  आंकड़े  इस  प्रकार  हैं  —

 $$  ्चत
 लाख

 मीटरों

 किस्म  1968  1969  1970

 बढ़िया  208  177  219

 353  324 अत्यधिक  बढ़िया  385

 सूती  कपडा  तथा  जूट  मिलों  का  चलाया  जाना

 1038.  श्री  sare  नन्दन  क्या  विदेशा  व्यापार  मंत्री  जह  बताने की  gar  करेंगे  कि  :

 (*)  अब  कितनी
 सूती  कपडा  तथा  जट  मिलों

 को  पुनः  चलाया  गया  है  |  और

 इस  कार्य  के  लिए  क्या  विशेष  आर्थिक  सहायता  दी  गई  है
 ?

 विदेदा  व्यापार  मंत्रालय में  BU-Aatt  ए०सी०
 :

 और  (%  माननीय

 सदस्य  पटसन  उद्योग  तथा  सूती  वस्त्र  उद्योग  के  नवीकरण  और  आधुनिकीकरण  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  |

 यदि  यह  सही  है  तो  अब  तक  63  पटसन  मिलों  ने  अपने  कताई  तथा  सज्जा  खातों  राष्ट्रीय  औद्योगिक

 विकास  निगम  वर्ष  1963  तक  पटसन  मिलों  को  ऋण  सहायता  दिया  करता  था  ।  इस  निगम  द्वारा  25

 पटसन  मिलों  को  578.0  28  लाख  रु०  के  कुल  ऋण  दिये  गये  थे  ।  अब  औद्योगिक  चित  निगम  पटसन

 मिलों को  आधुनिकीकरण  विविधीकरण के
 लिये

 ऋण देता है
 ।  1971  तक  निगम ने  16  मिलों को

 645.95 लाख  रु०  की  कुछ  राशि  के  ऋणों  की  मंजूरी  दी  जिसमें से  मिलों  ने  261.53  लाख  रु०  fart

 जहां  तक  सूती  वस्त्र  उद्योग  का  सम्बन्ध  है  उसे  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  औद्योगिक  वित्त  निगम

 भारतीय  विकास  राज्य  वित्त  निगम  और  कतिपथ  अनुसूचित  बै
 को  द्वारा  आधुनिकीकरण  के

 लिए  ऋण  दिये  गये  हैं  ।  एक  विवरण-अनुबन्ध  1  संलग्न  हैं  जिसमें  वर्ष  1960  से  जिभि  वित्तीय

 संस्थाओं  द्वारा  उद्योग को  भ्राधुनिकीकरण  के  लिए  वितरित  किये  गये  ऋण  दर्शाये  गये  हैं  ।

 [  ग्रंथालय में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  279/ 71  ]  इन  ऋणों  से  जिन  सूती  वस्त्र  मिलो  को

 लाभ  पहुंचा  उनकी  संख्या  उपलब्ध  नहीं है  ।

 भारतीय रेल  डिब्बों  का  ताइवान  को  fata hah ks

 1039.  श्री  पी०  गंगादेव  :

 श्री  निहार  लास्कर

 क्या  ~ faa  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 केन्द्रीय  सरकार  को  ताईवान  से  भारतीय  रेल  डिब्बों  की  सप्लाई  के

 लि  ये
 क्रयादेश

 प्राप्त हुआ

 (a)  यदि  तो  श्रबन  तक  कितने  ड्ब्बिं  सप्लाई  किये  और

 अभी  कितने  सप्लाई  होने  बाकी  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (  श्री  To  ato  :  से

 1969  में  113  स्थानिक  सवारी  डिब्बों
 का  क्रयादेश  प्राप्त  हुआ  था  और  उसकी  क्रियान्विति  इंटेग्रल

 कोच  फैक्ट्री  द्वारा  कीं
 जा रही है  |  जुलाई  1971

 में  डिब्बों का  भेजा  जाना  शुरू  हो
 जायेगा

 आयात  लाइसेंस  Mt  के  आधार  पर  टेरिफ  व्यक्स्था

 1040.  श्री  पी०  गंगादेव  :

 श्री  निहार  लास्कर  :

 कया  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (%  क्या
 देश  की

 विभिन्न  एजन्सियों  की  तौर  से  लगातार यह
 मांग  की  जा  रही है

 कि  आयात

 algae  व्यवस्था  के  पर  टरशिफ  व्यवस्था  लागू  की  जाये

 यदि  at,  तो  उस  के  पक्ष  में  क्या-क्या as

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  at  क्या  प्रतिक्रिया

 व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  wo  ato  नहीं

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जूट  के  सामान के  उपयोग का  निर्धारण

 1041,  श्री  fazaara  झुनझुनवाला  :  क्या  fate  व्यापार  मंत्री  यह  ANTE  ने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  कृषि  सीमेंट  और  उवरक  के  उत्पादन  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार ने
 श्रगले  तीन  वर्षों  में  जूट  के  सामान  की  खपत  में  होने  वाली  afe  को  निर्धारण  किया

 अर

 यदि  तो  उसका  परिणाम  क्या

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  ए०  ato  हां

 aga  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  qzaq: a '  के  सामान  की  आंतरिक  खपत  में  लगभग

 6.9  लाख  मे०  टन
 की  वृद्धि  होने  का  अनुमान  है

 हस्तदिल्प  तथा  नारियल  जटा  के  लिए  एक  बोर्ड  की  स्थापना

 1042,  श्रीमति  भार्गवी  acre  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्र  के  सामने  कोई  प्रस्ताव  है  कि  हस्तशिल्प  तथा  नारियल
 जटा  सम्बन्धी

 बोर्डों  का  एकीकरण  करके  एक  ae  स्थापित  किया  ak

 तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए  ०  सी०  :  (a)  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिली  सिलाई  कमं।ज॑  उद्योग

 1043.  श्री  सोमनाथ  चटजी  क्या  बिदेदा  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पंता है  कि  सिली  सिलाई  कमीज  उद्योग  में  आमरे  श्रौर  एरिस्टो

 नाम  की  ही  कुछ  ऐसी  कम्पनियां  हैं  जिनका  इस  उद्योग  पर  एकाधिकार  है

 यदि  तो  बड़े  पैमाने  पर  श्रौर  छोट  पैमाने  पर  कमीजों  के  निर्माताओं का  क्या

 बड़ी-बड़ी  कम्पनियों  बनाई  जाने  वाली  महंगी  फैशनेबल  कमीजों  की  अपेक्षा  अ्रधिक

 पयोगी  कमीजें  बनाने  वाले  छोटे  निर्माताओं  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार है  ?

 व्यापार  मंत्रालय में  Jq-Wat  Yo  सो०
 से  मिल  क्षेत्र  के

 साथ-साथ  लंघ  पैमाने  के  क्षेत्र में  कई  ऐसे  एकक  हैं  जो  aaa  ब्राड  waar  बिना  नाम  कीं

 सिली-सिलाई  कमीजों  का  उत्पादन  करते  हैं  ।  इन  में  स  कुद  ब्राड  अन्य  ब्रांडोਂ  के  विज्ञापन  के

 बेहतर  तकनीक  अपनाने  के  सहित  श्रनेक  कारणों  से  अधिक  लोकप्रिय  हो  wy  परन्तु  उनका

 उद्योग  पर  एकाधिकार  नहीं  अमर  तथा  ब्रांडों  के  अ्रतगत  सिली-सिलाई

 कमीजें  तैयार  करते  वाले  एकक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  म्रंतगंत  आते  ft  पैमाने  तथा  लघ

 निर्माताश्ों  की  उत्पादक  ब्रांड  नामों  तथा  आकार  के  विषय  में  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रद्दी

 सस्ती  सिली-सिलाई  कमीजों  का  उत्पादन  भी  किया  रहा  है
 और  सरकार  लघु  क्षेत्र  पैमाने

 के  एककों  को  सीधे  अथवा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  नियम  के  माध्यम से  मशीने  श्रायात  करने  की  ग्रनुमति
 दे  रही  उद्योग  निर्देशक  के  साथ  पंजीकृत  बहुत  छोट  एककों  को  बिना  किसी  निर्यात  बाध्यता के

 8000  मलय  तक  की  सिलाई  मशीनों  तथा  अन्य  अनंग  उपस्करों  की  अनमेय  मर्दों  के  आयात  करने

 की  अनुमति  है

 बंगाल  तथा  बिहार  में  देशद्रोहियों  तथा  जासूसों  at  घसपेठ  रोकने  के  उपाय

 1044  sara  नन्दन  मिश्र  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 (#)  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार  a  पूर्वी  सीमा  से  पंचमार्गियों  तथा  जासुसों  की  घुसपैठ
 रोकने के

 लिये
 क्या  उपाय  किये  गये
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 क्या  उस  क्षेत्र
 में  ऐसे  जासूसों  तथा  पंचमार्णियों  की

 श्रब  तक  कोई  गिरफ्तारी  तथा

 नजरबन्दी  की  गर्या  भ्रौर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  हैं
 ?

 गह  मन्त्रालय
 और

 कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री
 राम  निवास  frat)  शरणाधियों

 की
 छानबीन

 करने  के  लिए  किये  गये  प्रबन्धों  a  अतिरिक्त  सरकार  की  सभी  एजेन्सियों  द्वारा  पुरी

 सतकंता
 बरती

 जा  रही है
 निवारक  नजरबन्दी

 के
 लिये

 भी  श्रब  कानूनी  स्वीकृति  उपलब्ध  है  ।

 att  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा-पटल  पर  रखी  जायगी

 Radio  Station  in  Suratgarh,  Rajasthan

 1045  Shri  P.  L.  Barupal  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  for  the  setting  up  of  a

 Radio  Station  in  Suratgarh  Tehsil  in  Ganganagar  District  bordering  Pakistan

 (b)  if  so,  the  expenditure  likely  to  be  incurred  thereon;  and

 (c)  the  time  by  which  this  proposal  is  !ikely  to  materialise?

 The  Depute  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Bir

 Sinha)  (a)  Yes,  Str

 (b)  Rs.  54.62  lakhs  approximately

 (e)  By  1974-75

 व्यापार  विकास  प्राधिकरण

 कि 1046.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  ६िदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  को  संयोजन  जार  गठन  काय  पुरा  हो  गया है

 भ्नौर  उसने  भ्रपना  कार्य  श्रारम्म  कर  दिया  है

 यदि  तो  देश  के  भीतर  आर  विदेशों में
 में  सवर  समय  इसक au  क्या  कायें  कलाप  है

 विदेशों  में  भारतीय  सामान  के  निर्वात  को  बढ़ावा देने  के  लिये  इस  निकाय  द्वारा

 क्या  विदेष  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 fazait  व्यापार  मन्त्रालय  में  Bq-Heat  To  सी०  हां

 )  एक  विवरण सभा  पटल  पर  रखा  जाता है
 ।

 )  विदेशों  से  satay
 के

 मिशनों  तथा  दलों  को  इस  देश  में  art का  निमंत्रण

 देना  और  पमथ  निर्यातक  एककों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित

 (2)  भारत  से  इंजीनियरी  तथा  श्रन्य  उपस्करों के  विषय में  अन्तर्राष्ट्रीय  उप-संविदाश्रों

 को  झ्राकर्षित
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 (3)  निर्यात  सम्माव्यता  वाले  उत्पादों  तथा  बाजारों  से  सम्बद्ध  संभाव्य  विदेश  क्रेताओं

 के  साथ  सम्पकं  स्थापित  कने  के  fay  भारताय  द्योग  से  amar  तथा

 वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  के  विदेशी  दौरों  को  प्रोत्साहन  देना ;

 (4)  भारतीय  निवेश  केन्द्र  के  सहयोग  से  देश  में  निर्यात-प्रमिमुख  संयुक्त  उद्यमों  को

 (5)  निर्यात  में  उत्पाद  विकास  के  लिए  प्रति-नभूने  तैयार  करने  के  लिय

 नमूनों  तथा  कच्चे  माल  का  श्रायात

 (6)  निर्वात  के  उत्पादन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निवेश-पुर्व

 सम्माव्यता  अध्ययन  तथा  परियोजना  प्रतिवेदन  तैपार

 (7)  जहां  विनियमन  लाग  है  वहां  निर्यात  योग्य  माल  तैयार  करने  बाली  परियोजनाओं

 को  सरकारी  संस्थागत  व्यवस्था  में  से  गुजरवा  कर  स्वाकृत  श्रौर

 (8)  निर्यात
 उत्पादन  तथा  विपणन  में  निवेश  सामग्री  की  व्यक्तिगत  आधार  पर

 पैकेज
 सेवा की  योजना  को  चलाना  ।

 विवरण

 (i)  श्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  एक॒विकासक्षम  तथा  वर्धमान  निर्यात  क्षेत्र  बनाने में  प्रोत्साहन

 तथा  सहायया  उत्पादक  एककों  को  त॑कनं/की  रूप  से  सक्षम  और  वाणिज्यिक

 रूप  से  सुयोग्य  उत्पादों  को  परम्परागत  तथा  भावी  रूप  से  सम्पन्नता  से  युक्त

 करना  बाजारों  का  ara  क्रमिक  विकास  भविष्य  :

 (ii)  wea  बातों  के  साथ  साथ  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  तथा  विदेशों

 में  स्थित  सुचना  केन्द्रों  के
 माध्यम  से  निर्यातक  एककों  के  लाभाथे  विदेशी

 बाजारों  के  विषय  में  विशिष्ट  सूचना  प्रौर

 विदेशी  क्रेताओं  को  क्रय  के  सम्बन्ध  में  सही  अनुमान  पर  पहुंचने  में

 सहायता  देने  के  लिये  भारतीय  उत्पादन  ate  fate  साम्थ्यों  के  एक

 केन्द्रीय  सांख्यिकी  बैंक  का  विकास  तथा  संचलन  करना  |

 (iii)  विदेशी  में  बड़े  बड़े  झ्रायातकों  तथा  श्रौद्योगिक  क्रेताओं  का  पता

 लगाना  श्र  उनका  व्यापार  करने  के  लिए  भारत  के  सुयोग्य  नियत  एककों  के

 साथ  सम्पक

 (iv)  निर्यात  की  क्षमता  का  निर्माण  ग्रथवा  विस्तार  करने  में  सहायता

 (४)  उत्पाद.विकास/श्रनुकूलन  का  काम  हाथ  में  लेता  शौर  कुछ  चुने  हुए  भ्रौद्योगिक

 निर्यातों  का  तकनीकी  स्तर  ऊंचा  करने  में  सहायत  देना  :

 (vi)  निर्यात  उत्पादन  तथा  विपणन  में  अ्रन्तनिवेशों  सम्बन्ध  में  निर्यातक  एककों  की

 सेवा
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 (vii)  निर्यात  उद्यमों  तथा  मध्यम  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  की

 क्षमताद्यीलता  का  संगठन  तौर

 on
 (viii)  उत्पाद  तथा  विदेशों  में  निर्यात  अनुसंधान  कों  निमित्त  राष्ट्रीय  प्रयासों  का

 समंजन  करना  श्रौर  थोड़े  समय  के  पूर्वानुमान  फर्म  तुलना  के  क्षेत्रों

 में  देश  में  मौलिक  रूप  से  अनुसंधान  करना  |

 उपभोक्ता  और  प्रसाधन  की  सामग्रियों  के आयात  में  उदारता  बरतने  प्रस्ताव

 1047.  श्री  राम  सहाय  IS  क्या  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे

 far:

 क्या  सरकार  का  ऐसी  उपभोक्ता  और  प्रसाधन  सामग्री  का  झायात

 करने
 विचार

 fara  देश
 में  बहुत  मांग

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  किया  गया  ओर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में
 उपमन्त्री  (sit  ए०  सं  (#)  नहीं  ॥

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 बड़े  बड़े  शहरों  में  की  HAAATATH. Vay प्रेवा

 1048.  श्री  राम  सहाय  पांड  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़-बड़  शहरों  की  टेलीफोन  सेवा  असंतोषजनक  हो  रही  है  यहां  तक  fe  कई

 लाइनें  लम्बे  समय  तक  खराब  रहती  और

 क्या  सरकार  ने  इसके  कारण  की  जांच  की  है  श्रौर  देश  विशेषरूप  से  बड़े-बड़े

 शहरों  में
 टेलीफोन  सेवा  सुधारने  के  लिये  कोई  कार्यवाई  की  है

 ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नंदन
 :  जी  नहीं  ।

 सभी  बड़े  सकंल  मुख्यालयों  और  डाक-तार  महानिदेशालय  स्थित  सेवा

 पर्यवेक्षण  दल  सर्विस  लगातार  नज़र  रखते हैं  ।  शिकायतों  ख़राबियों  का  विश्लेषण

 किया  जाता है  att  आवश्यक  होने  पर  सुधार  के  लिए  कार्यवाई  की  जती है  ।

 बिजली  के  सामान  और  wattat  की  निर्यात

 1049.  श्री  बी०  के०  दासचौधरी :  क्या  विदेश  व्यापार  Hal  यह  बताने  की y SaT  करेंगे  कि :

 1969-70  और  1970-71  दौरान  बिजली के  साम[न  तथा  मशीनों  के  निर्यात

 से  कितनी  धनराशि  अजिंत  की
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 (@)  क्या  विदेशों
 में  इन  वस्तुओं  की  बहुत  मांग  ak

 यदि  तो  विदेशों  में  उदित  हो  रहे  इन  बाजारों  पर  अधिकार  करने  हेतु  उच्च  कोटि

 के  उत्पादों  का  उत्पादन  करने  के  विचार  से  भारतीय  उद्योग  की  गति  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार

 क्या  कार्रवाई  कर  रही  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय में  उपमन्त्री  ए०  ato  जाण ्  qd  {  क
 \
 /

 }  वर्ष  1969-70

 1970-71  के  दौरान  निर्यातित  इलेक्ट्रानिक  सामान  तथा  मशीनों के  मूल्य  23.17  करोड़  vo

 तथा  23.45  करोड़ रु०  थे  }

 (@)  ot at |

 इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किये  गये  महत्वपूर्ण

 उपायों  में  से  कुछ  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  तथाਂ  संघटकों  के  उत्पादन  तथा  विपणन  को  आगे  बढ़ाने  का

 कार्य  हाल  ही  में  स्थापित  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  को  इलेक्ट्रातिक  आयोग  से  पर

 करके  प्राथमिकता  के  आधार  पर  करने  के  लिये  कहा  गया है
 ।

 (2)  भारत  में  उत्पादित  इलेक्ट्रानिक  उपकरों  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  लिए  विदेशों  में  निर्यात

 विपणन  श्रवसरों  तथा  का  पता  लगाया  जाता  रहा  है  और  लगाया  जा  रहा
 श

 है  और  यह  जानकारी  देश  वे  उन  एककों  को  दी  जाती है  तकनीकी  रूप  में

 समर्थ  हैं  और  जिनका  उत्पादन  वाणिज्यिक  दृष्टिकोण  से  लाभप्रद है  ।

 (3)  विकास-क्षम  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  तथा  संघटकों  के  चयनात्मक  निर्यात  हेतु  ares

 परिष्करण  तथा  भांडारण  क्षेत्र  की  स्थापना  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 (4)  इलेक्ट्रानिक  उपस्करों  प्रौर  संघटकों  के  निर्यात  श्रभिमुख  उत्पादन  लिए  श्रतिरिक्ते

 क्षमता  का  विस्तार  करने  या  उसे  उत्पन्त  संबंधी  प्रस्थापनाश्रों  पर  शीघ्रता से

 विचार  किया  रहा  है  ।

 (5)  इलेक्ट्रानिक  मदों  के
 निर्यात  के  आध  र  पर  नियत  प्रदान  की  जाती

 प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  बेठने  वाले  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  अभ्याधियों  के  परीक्षा  परिणाम  में  सुधार

 1050.  श्री  ato  क्ले ०  दासचौधरी  क्या  प्रधान  मन्त्री यह  बताने की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  प्रतियोगी  परीक्षाओं  मैँ  बैठने  वाले  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित  afer

 जातियों  के  अभ्यार्थियों  के  परीक्षा-परिणाम  में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सुधार

 aq  लोक  सेवा  आयोग  के  द्वारा ay  1969-70  तथा  1970-71 -  में  भारतीय

 पुलिस  सेवा  श्रौर  भारतीय  वन  सेवा  के  पदों  के  लिये  कितने  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  अम्यार्थियों  की

 सिफारिश  की  गई  और
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 ऐसी  प्रतियोगी  परीक्षा्ों  के  लिये  अनुसुचित  जातियों  शर  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों

 के  अभ्यार्थियों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठी  रही  है  ?

 ) Te  मन्त्रालय  और  कामिक  विभाग
 में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास

 :  नग्द  कुछ
 तकनीकी  सेवाओं  को  छोड़कर  सामान्यतः  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम

 जातियों  ना

 के  लिये आरक्षित  सभी  रिक्तियां  और  जिन्हें  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भरा  जाना  वर्ष  1969-7  0  तथा

 1970-71  में  ली  परीक्षाओं के  आधार  पर  भरा

 a

 )

 के  श्रभ्याधियों  की
 श्रतुसुचित  जाति  अनुसूचित  झ्रादिम  जाति  के

 सेवा  ag  es की  झ्रभ्याधिंयों  की

 संख्या  सस्या

 न

 भारतीय  पुलिस  सेवा  1969-70  6

 1970-71  8 भारतीय  पुलिस  सेवी

 बन  सेवा  1969-70

 भारतीय  वन  सेवा  1970-71

 tS िए  एएए  वपयवय अ

 (77)  भ्रनुसूुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  अभ्यार्थियों  को  इन  प्रतियोगिता

 परीक्षाओं  में  बेठने  के  लिए  प्रोत्साहन  देते  हुए  सरकार  उनके  लिए  इस  समय  दो  पुर्वे-परीक्षा  shee

 केन्द्रों-एक-एक  इलाहाबाद  तथा  मद्रास  में  चाल  कर  रही है  ।  ये  अखिल  भारतीय  संस्थायें  हैं  जिनमें

 दाखिल  होने  वाले  aTearyay F के  छात्रावास  तता  अ्ावास  का  सारा  खर्चा  भारत  सरकार  द्वारा

 पुरा  किया  जाता है
 ।  इन  सम्प्रदायों  से  सम्बन्धित  अभ्यार्थियों  को  पढ़ाते  के  लिए  एसे  ही  पूर्व-परीक्षा

 केन्द्र  संघ  लोक  सेवा
 आयोग

 की  संघ  एवं  शज्यों  से  सम्बन्धित  राज्य  सिविल  सेवा  तथा  wea  अधीनस्थ

 सेवा  परीक्षाश्ों  को  लेने  के  लिए  भी  स्थापित  की  गई  हैं  ।  ऐसे  केन्द्र  wa  तक  आन्ध्य

 मध्य  उत्तर  पश्चिमी  केरल  राज्यों  द्वारा  तथा

 संघ  शासित  -  राज्य  दिल्‍ली  में  स्थापित किए  गए  हैं  ।

 बिहार  राज्य  में  केन्द्र  को  स्थापना

 1051,  श्री  प्मुना  प्रसाद  मंडल  :  कपा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि

 क्या  बिहार  राज्य  में  एक  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 fer  न हैं  ग्रौरर

 तो  उक्त  योजना  के  लिये  कितनी  धनराशि  श्रावंटित  की  गई  है
 ?

 संचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (  श्री  धर्मवीर  किन्तु  बिहार

 के  कुछ  गांवों  में  टेलीविजन  कार्यक्रमों
 के  सीधे  प्रयोगात्मक  जों  1974  में  स्थापित  जाना

 से  रिसेप्शन  की व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव हैं
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 प्रश्नਂ  नहीं  उठता

 दक्षिण-पूर्वे  एदिया  में  भारतीय  सामान  की  बिक्री  का  संवद्धन  करने  संबंधी  प्रस्ताव

 1052.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  कया  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  fara  मे  दक्षिण-पूर्वे  एशिया  में  भारत  वस्तुओं  की  बिक्री का
 wate  करने  में  भारतीय  ्नौर  चीनी  मूल  के  व्यापारियों  से  सहयोग  करन  के  लिये

 सरकार  से
 भ्रनुरोध  है  ;

 क्या  सरकार  उक्त  प्रस्ताव  पर  सहमत  हो  गई  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बाते  क्या  है ं?

 fader  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी ०  :  राज्य  व्यापार  निगम

 दक्षिण-पु्व॑  एशियाई  देशों  में  भारतीय  निर्यात  को  बढ़ाने  के  हांगकांग  में  भारतीय  ate  चीनी

 उद्भव  व्यापारियों  के  साथ  एक  संयुक्त  समवाय  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रस्थापना

 प्रस्तुत की  हैं  ।

 तथा  (7)  मामला  विचाराधीन हैं  ।

 1053.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल

 श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  तम्बाकू  निगम  का  गठन  करनें  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  निगम  की  स्थापना  करन  के  उद्देश्य  क्या  है  ;  ्रौर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  निधि  frat  की  बर्ड  =? गद  ठ

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एण्  सी ०
 .  (a) *  है  me  जी  नहीं  ।

 तथा  नहीं  उठते  |

 एडवर्ड  टेक्सटाइल  राजस्थान  के  बन्द  होने  की  जांच  करने
 संबंधी  समिति

 1054,  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  fade  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  Usqs  टेक्सटाइल  राजस्थान
 के  बंद

 किं
 ये

 जाने  की  जांच  करने  प्ौर

 उसको  पुनः  खोलने  के  लिये  सुझाव  देने
 के

 लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ;
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 क्या  उपरोक्त  समिति  ने  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;  और

 (7)  afte  तो  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  अर  उन  पर  सरकीर  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  व्यापार  मंत्नालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  से  उद्योग(विकास तथा

 अधघिनि ण oes
 विनिथ  1951  के  अ्रन्तगंतਂ  एडवर्ड  मिल्स  कण

 लि०
 व्यावर  के  मामलों

 की
 जांच  करने  के  लिए  एन  जांच  स्मिति  नियुक्त  को  गई  थी  ।  जांच  समिति ने  हाल  में  ही  अपना  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किंया  है  तथा  उस  पर  राज्य  सरकार  इत्यादि के  साथ  परामर्श  करके  विचार  किया जा  रहा  है  ।

 प्रतिवेदन  का  विषय  गोपनीय  है  तथा  इस  उसकी  अन्तवंस्तु  को  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 Nationalisation  of  Foreign  Trade

 1055.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased

 to  state  the  percentage  of  foreign  trade  being  handled  by  Government  at  present  and  the

 éxterit  to  which  Government  propose  to  enter  in  this  field  during  the  next  five  years?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  George):  Under

 arrangements  so  far  made,  about  70%  of  the  import  trade  and  over  10%  of  the  export
 Government  has  been  undertaking  studies  of trade  are  accounted  for  by  State  agencies.

 various  commodities  with  regard  tb  their  suitability  for  canalisation  and  will  canalise  as  much

 of  foreign  trade  through  State  agencies  as  is  found  feasible.

 Framing  of  Recruitment  Rules  by  Union  Public  Service  Commission

 1056.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Union  Public  Service  Commission  has  formulated  a  number  of
 recruitment  rules  but  quite  a  large  number  of  them  have  not  been  published  by  Govern-
 ment  ;  and

 (0)  if  so,  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of
 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  and  (b).  The  position  regarding  delay  in  notifi-
 cation  of  recruitment  rules  concurred  in  by  the  Union  Public  Service  Commission  has  been
 indicated  in  Appendix  XII  to  the  20th  Report  of  Union  Public  Service  Commission.  It  is
 for  the  Administrative  Ministry/Departmet  concerned  to  frame  and  notify  recruitment  rules
 for  the  posts/services  under  them.  Consultation  with  the  Union  Public  Service  Commission
 is  also  necessary  before  finalisation  of  recruitment  rules  for  services/posts  which  fall  within
 the  purview  of  the  Commission,  Instructions  have  been  issued  in  Augusts  1969  asking
 Ministries/Departments  to  notify  recruitment  rules  within  four  weeks  of  the  Commission’s
 concurrence.

 Radio
 Station  at  Gaya  (Bihar)

 1057.  ShriS.  D.  Singh  :  Will  the  Minister  of  Information: and  Broadcasting  be
 Pleased:  to  state  whether  Govérnment  have  under  consideration  any  prop GIy  PIVY  osal  toset  up  a
 Radio  Station  at  Gaya  in  Bihar?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minist
 Sinha)  :  No,  Sir.

 ry  of  Information  and  Broadcasting’  (Shri  Dharam  Bir
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 Persons  arrested  under  Defence  of  India  Act  during  Indo-Pak  War

 1058  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Indian  and  foreign  nationals  arrested  under  the  Defence  of  India
 Act  during  the  Indo-Pak  War  of  1965

 (b)  the  number  of  persons  out  of  them  who  were  prosecuted  and  of  those  acquitted
 later  on;  and

 (c)  thenumber  of  persons  belonging  to  the  minority  and  majority  communities

 separately  among  the  arrested  persons  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  C.  Pant)  (a)to  (०)
 Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House

 विदेशों  में  स्थित  खान  तथा  धात  व्यापार  निगम की  शाखाओं  का  ata  निष्पादन

 1059.  श्री  एस०  आर०  AAMT:  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 खान  तथा  धातु  व्यापार  निगम  की  कितनी  शाखाएं  विदेशों  में  कार्य  कर  रही  हैं  और  ये

 कहां-कहां  र

 हमारे  निर्यात  कौ  वृद्धि  करने  में  उन्होंने  कितनी  सहायता  की  तैर  किन-किन  मदों

 क  निर्यात  करने  में  सहायता  की

 क्या  खान  तथा  धातु  व्यापार  निगम  q  cy  देशों  में  अरपन  एजेंट  नियकत  faa  हैं

 भ्रौर

 até at,  तो  किन  देशों  नियुक्तियां  की  गई  हैं  और  ये  नियुक्तियां  की  जान  की  कसौटी

 क्या  उन्हें  कितना  कमीशन  दिय  जाता  है  और  उनका  कार्य-निष्पादन  कसा  है
 ?

 faaa  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ०  सी ०  (a7)  कथा  (a)  खं।नज  तथा

 धातु  व्यापार  निंगम  की  देश  से  बाहर  केबल एक  ही  है  ।  यह  टो  केयो  में  है  और  इसने  जापान  को

 होने  वाले लोह  अयस्क  के  निर्यातों  को  ag
 1968-69

 में  66  लाख  मे०  टन
 से  बढ़ा कर  वर्ष  1970-

 71  में  86  लख  मे०  टन  करने  तथा  मैंगनीज  अयस्क के के  निर्यातों को  वर्ष  1968-69 में  8.3  मे०  टन

 से  बढ़ा  कर  वषे  1970-71  में  13  लाख  मे०  टन  करने में  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  की

 पर्याप्त  सहायता  की  है  ।

 तथा
 खनिज  तथा  धात ुव्यापार  निगम  ने

 जमन  संघीय

 यूनान, ८५  लकसमबर्ग  तथा  जपान  में  एजेंट
 नियुक्त

 fara

 सुस्थापित  आयातकों  अथवा  व्यापारिक  जिन  उपभोक्ताओं के  साथ  अच्छे  सम्पर्क  को

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वार  एजेंटों  अथवा  के  रूप  में  faa  कया  जाता  है  ।

 लौह  श्रयस्क  अथवा  मेंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  हेतु  आदेश  प्राप्त  करने  में  की  गई  सेवा

 श्राधार  पर  देय  होता  है  ।  एजेंटों  का  ea  निष्पादन  पुर्णतया  श्राद्यानुसार  रहा है  |

 69



 Written  Answers  June  2,  1971

 GeeATee  जनरल  तथा  डाक  तार  कर्मचारियों  के  बीच  हुई  बेठक a
 डाक-तार  कमंचारियों  के  प्रतिनिधियों  का  उठ  कर  चले  जाना

 1060,  श्री  महेन्द्र  सिंह  गिल  :  क्या  संचार  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 कुछ

 समय  पूरव  पोस्टमास्टर  पंजाब  तथा  डाक-तार  ब्मंचा  रियों  ८

 निधियों  के  बीच  हुई  बैठक  से

 a

 एफ०  पी०  gto  fo  से  सम्बद्ध  9  afrHa  संघों  के  कमेचारी

 प्रतिनिधि  उठ  कर  चले  क क े ह

 यदि  तो  मुख्य  बातें क्या  थीं

 क्या  उनकी
 मांगों  ate

 उनकी  बैठक  से  उठ  कर  चले  जामे  के  मामले  पर  इस  बीच

 समझौता  हुआ  ब्रौर

 पंजाब  क्षेत्र  में
 संघों  से  सामान्य  सम्बन्ध  स्थापित  वारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 संचार  मंत्री  (att  हेमवती  a
 बहुगुणा )  जी  नही ं।

 ).  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  | (@)

 पंजाब  सर्कल  में
 यू

 नियनों  ote  प्रशासन  के  बीच  सम्बन्ध  wa  तक  सामान्य

 पूरण हैं

 भारत  के  निर्यात  व्यापार  में  गिरावट

 1061  श्री  पी०  के ०  देव  :  क्या  विदेश  व्यापार
 मंत्री  यह  बताने  करेंगे कि

 (37)  क्या  सरकार  का  ध्यान  15  1971  को  टाईम्स  में  प्रकाशित  इस

 आशय  के  समाचार की  ओर  दिलाया  गया है  जिसमें  यह  कहा  गधा  है  कि  वष॑  1970  के  दौरान  भारत

 के  अंशदान  arc  विश्व  निर्वात  व्यापार  में  श्रपेक्षाह्नत  अधिक  गिरावट  आई  ate

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्यो  प्रतिक्रिया है
 ?

 fader  व्यापार  मन्त्रालय  में  SU-Weat  एं०  सी ०  जाज  ster

 सरकार  विश्व  निर्यातों में  भारतीय  sie  में  हुई  गिरावट की  पूरी  तरह  से  जानकारी

 है  ।  हमारे  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिये  are  विश्व  निर्यातों  में  अधिक  अंश  प्राप्त  करने  के  लिये  हाल  ही

 के  वर्षों में  बहुत  से  उपाय  किये  गये  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  प्रणाली  का  सरलीकरण तथा  निर्यात

 अभिमुख  उत्पादन-कर्त्ता  एककों  के  लिए  आयातों  को  बनाने  और  इसके  साथ-साथ  अन्तर्राष्ट्रीय

 बाजारों  में  हमारे  निर्यातों  की  प्रतियोगिता  क्षमता  को  बनाने  के  लिए  किए  गए  उपाय  भी  शामिल

 ft  चतुर्थ  योजना  में  निर्यात  लक्ष्य  की  वृद्धि  की  प्रस्तावित  मिश्र  दर  7  प्रतिदात  वार्षिक  है  ।.  निर्यात

 प्रयास  के  लिए  मोटे  मोटे  मार्गदर्शी  सिद्धांत  1970  में  संसद  में  प्रस्तुत  किये  गये  निर्यात  नीति

 संकल्प  में  दिये  गए  हैं  ।
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 कपड़ा  उद्योग  को  हुई  हानि

 1062.  श्री  पी०  के०  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य  सरकार  का  ध्यान  9
 श्रप्रैल

 1971  के  इकोनोमिक  में  प्रकाशित  इस

 चार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  देश  में  कपड़ा  उद्योग  को  हानि  हो  रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  हानि  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  उद्योग  को  सहायता  देते

 में  कोई  पहल  कर  रही है  और  यदि  हां  ,  तो  उस  का  ब्यौरा
 व्या है

 ?

 fader
 व्यापार  मन्त्रालय  में  JV-AAl  To  सो०  हां  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  है  सिलों  को  कानूनन  अपने  कपड़े  के  उत्पादन  का  25  प्रतिशत

 नियन्त्रित  कपड़े  के  रूप  में  बनाने  की  व्यवस्था  में  कोईਂ  परिवर्तन  न  किया  जाए  ।  हाल  ही  में  कपड़ा-उद्योग

 के  से
 एक  ऐसी  योजना  बनाई  गई  है  जिसके  अनुसार  यह  उद्योग  1  1971  से  3  महीनों

 की  wall  में  10  करोड़  at  मिटर  नियन्त्रित  कपड़ा  बनाएंगे  |

 जो  मिलें  कपड़े  की  नियन्त्रित  किस्म  का  कपड़ा  तैयार  करेंगी  उन्हें  50  पैसा  प्रति  वर्ग  मीटर  की

 देर  से  उद्योग  द्वं।रा  एकत्रित  निधि में  से  राजसहायता  दी  जाएगी  ।

 दूरी  की  टेलिफोन  काल  की  दर  में  कमी

 1063.  श्री  एन०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  अधिक

 दुरी  की  टेलीफोन  काल  की  दर  में  कमी  करने  का  कोई  प्रस्ताव हैं  ?

 मंत्री  हेमवती  deat  जी  नही ं।

 ufraa  एदियाई  देशों  को  आई०  ato  ato  द्वारा  सीमेंट  का  निर्यात

 1066,  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :
 क्या  बिदेश

 व्यापार  मंत्री  यह  बताम  की
 करेंगे

 कि  :

 क्या  भारत  के  सीमेंट  कारखानों  को  पश्चिम  एशियाई  देशों  में  अपनी  सीमेंट  की  बिक्री

 के  लिये  मंडियों  का  पता  लगा  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  किये  गये  करारों  का  व्यौरा  है  श्रौर  इससे  प्रति  वर्ष

 कितनी  विदेशी
 मुद्रा  अजिंत  किये  जाने  की  सम्भावना

 है
 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (at go to  ato  :
 जी  हां  ।

 मेसर्स  ए०  स०  बम्बई ने  कुषत  तथा  बगदाद
 में  सीमेंट  संयंत्र  लगाने से  सम्बन्धित

 निविदाएं  प्राप्त  कर  ली  हैं  ।  वे  खाड़ी  वाले  wey  देशों  में
 सीमेंट  संयंत्र  लगाने  के  लिए  भी  सौदे  तय

 ~
 करने  के  लिये  प्रयत्नशील  है  ।  पश्चिमी  एशिया  के  देशों  को  वर्ष  1969-70  तथा  1970-71

 में  23  लाख  रु०  के  तथा  1970-71
 में  28  लाख  रु०

 के  कुल
 निर्यात  हुए
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 AIA -HAA  जनतांत्रिक  गणराज्य  व्यापार  सम्बन्ध

 1067.  श्री
 कल्याण  सुन्दरम  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  ag  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  भारत  और  जमंन  जनतांत्रिक  गणराज्य  के  व्यापार  संबंधों  में  विस्तार

 करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाथा है  ;  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विदेश  व्यापार
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्री  ए०  सी०  जाजें  :  तया  (@)  जमंन  जनतांत्रिक

 गणराज्य  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  का  और  भी  विस्तार  करने  की  aeaTaqat  पर  सरकार  निरन्तर

 विचार  करती  रहती  है  ।  इस  दिशा  में  किये  गये  उपायों  में  कुछ  ये  हैं  ;  झावधिक  व्यापार

 लीपजिंग  मेले  में  भाग  व्यापारिक  प्रतिनिधिमंडलों  का  आदान-प्रदान  त्ौर  दोनो  देशों

 के  बिच  उद्यमों  तथा  वाणिज्य  मंडलों  के  स्तर  पर  सम्पर्क  ।

 अतिरिक्त  aaa  तकनीकी  ऋण  के  लिये  aaa  जनतांत्रिक  गणराज्य  की

 सरकार  का  अनुरोध

 1068.  श्री  कल्याण  सुन्दरम  :  विदेदा  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जमन  जनतांत्रिक  गणराज्य  की  सरकार  ने  भारत  से  2  करोड़  रुपये  के  लगभग

 ary  तंकनं।की  ऋण  देने  को  कहा है  ताकि  ag  इस  देश  के  साथ  वतंमान  भुगतात

 शेष  की  कठिनाइयों  पर  काबू  पा  सके  ;  और

 यदि  तो  मामले  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय
 में

 Sq—AAT  ए०  ato  :  तथा  भारत

 सरकार  द्वारा  द्विपक्षीय  वाणिज्यिक  संबंधों  की  रूपरेखा  ay  अंतर्गत  भ्रन्य  सरकारों  को  तकनोंकी  ऋणों

 का  प्रदान  करना  गोपनीय  स्वरूप  का  होता  है  तथा  इन  प्रबन्धों  के  व्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं

 होगा ।

 Reconsideration  of  grant  Project  Allowance  to  P.  and  T.  Employees
 stationed  at  Ranchi

 1069.  Shri  Ramavtar  Shastri  Will  the  Minister  of  Communications  be pleased  to

 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  140  on  the  Ist  April,  1971  regarding

 the  payment  of Project  Allowance  to  P.  &  T.  Employees  at  Ranchi  and  state

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under  the  consideration  of  Goyernment  to  reduce

 the  Project  Allowance  in  classified  cities  by  50  per  cent;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  reconsider  the  question  of-  granting

 Project  Allowance  to  the  Posts  and  Telegraphs  employees  stationed  at  Ranchi;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H-~N.  Bahuguna)  :  (a)  Under  exisiing  orders,
 if  the  Project  is  located  in  a

 classified
 city,  no

 project
 allowance  will  be  admissible.

 ह
 (b)  The  P.  &T.  staff  at  Ranchi  aren  ot श्  Clg}

 eligi
 ble  for  the  grant  of  Project  allowance.
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 (c)  Project  allowance  is  granted  to  compensate  the  er  loyees  working  and  residing
 in  8  project  area  for  lack  of  amenities  like  housing,  school  markets.  dispensaries  etc.
 Ranchi  being  a  classified  city  for  the  grant  of  house  rent  allowance  does  not  lack  in  the
 above  amenities,  the  primary  condition  for  granting  project  allowance  at  Ranchi  is  not
 fulfilled.

 दाहतत के  कोकनों  के  मूल्य में  कमी

 1070.  श्री  सिद्दयया
 :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 मैसुर  राज्य

 में  शहतूत  के  कोकून के  मूल्य  में  कमी  हुई है  ;

 यदि  तो  मूल्यों में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 मूत्यों  को  स्थिर  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 fazer  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  wo  सी०  :  जी हां

 (
 (=)  \  i)  प्राकृतिक  रेशम  के  वस्त्रों  के  निर्यातों  में  कमी  ;

 (ii)  मैसूर  राज्य
 में

 कच्चे  शहतूती  रेशम  के  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  ;

 (iii)  पहले  से
 उत्पादित  कच्चे  रेशम  की  कम  और

 (iv)  जापान  में  कीमतों में  कमी  ।

 कीमतों  को  स्थिर  रखने  के  लिये  निम्नोक्त  उपचारात्मक  उपाय  विचाराधीन  हैं

 प्राकृतिक  रेशम  के  वस्त्रों  के  निर्यात  बढ़ाना  ;

 जब  रेशम  की  आवक  अधिक  हो  तब  रेशम  खरीदने  श्रौर  जब  रेशम  की  आवक

 कम  हो  तब  रेशम  देने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बो  द्वारा  कच्ची  सामग्री  बैंक

 स्थापित  करना  ;

 प्राकृतिक  रेशम  उत्पादकों  के  लिये  प्रतिपूर्ति  योजना  को  सरल  तथा  कारगर

 बनाना  ;  और

 (7)  उपयुक्त  मौसमों  के  दौरान  मैसूर  राज्य  बाइवोल्टाइन  रेशम  उत्पादन  शुरू  करना  |

 आकाशवाणी  के  कलकत्ता  केन्द्र  की  परामदं-दात्री  समिति  का  पुनगंठन

 1071.  श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  क्या  सुचना और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  मे ंआकाशवाणी  के  कलकत्ता  केन्द्र  की  परामर्शदात्री  समिति  का

 बुनर्गठन  किया  है  ;

 यदि  तो  पुनर्गठित  समिति  के  क्ंचारियों  का  पूरा  विवरण  क्या है  ;  और

 परामदंदात्री  समिति के  लिये  कर्मचारियों  का  कसे  पश्रौर  किस  आधार  पर  चयन

 किया  गया  है  ?
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 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  धर्मवीर  सिंह  )  :  22  1971

 को  झ्रौपचारिक  आदेश  जारी  किये  गये  थे  जिसमें  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।

 एक  farer  संलग्न  है  जिसमें  ग्रपेक्षित  जानकारी  दी  हुई  [ zara a में  रखा  गधा  ।

 देखिए  संख्या  एल०  टी०  280/71  |

 केन्द्र  कलक  द्वारा  राज्य  सरकार  से  सुचना  निदेशक  से  परामशं  करने
 के

 बाद

 तयार  किए  गए  नामों  वे  एक  पेनल  में  से  12  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  चयन  किया  गया  जो  विभिन्‍न

 विषयों  के  विशेषज्ञ  थे  |  दो  संसद  संसद  कार्य  विभाग  वे  परामर्श  से  नामजद  किये  गये  थे  ।  ग्

 नामजदगियों  को  1970  के  प्रारम्भ  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया  परन्तु  समिति  की  औपचारिक

 सुचना  1971  में  जारी  की  गई  ।

 लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभा  का  पुनर्गठन से  जोने ore  सं ts  संसद  सदस्यों  तथा  विधान  सभा

 के  सदस्यों  की  नई  नासजदगियां  की  जायेंगी  ।

 तेलंगाना क्षेत्र  का  बिकास

 1072  श्री  इन्द्रजीत  गप्त

 डा०  मेलकोटे

 क्या गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तेलंगाना  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  8  सुत्रीय

 योजना  को  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  की  है

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त )  जी

 )  एक  विवरण  सलग्न  है

 faacy

 भाग  11  AA,  1969  की  लोक  सभा  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  घोषित  श्राठ-सुत्ी  कार्यक्रम

 के  कार्यात्वयनਂ  की  प्रगति  का  विवरण

 मंद 1  से  तक  :  क्षेत्रीय  विकास

 भार्गव  समिति  की  सिफारि  ear
 के  अनुसरण  में  तथा ते तेलंगाना  क्षेत्र  की  विकासशील  श्रावश्यकताग्रों

 को  ध्यान में  रखते  हुए  भारत  सरकाਂ  ने  निश्वय  किया  कि  45  करोड़  रुपये  की  एक  राशि  चतुर्थ  पंच

 वर्षीय  योजना
 के

 श्रस्त  तक  इस  क्षेत्र
 के

 विकास  को  तेज  करने  में  खर्च  की  जाय  ।  उन्होंने

 1969-71  के  दौरान  19  करोड  ny  ये १  ि  दे  भी  दिये हैं  ।
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 a

 तेलंगाना  क्षेत्र  से  सम्ब  ८
 iraq  uy  यक्रम  तथा  तेयार  करने  तथा  उसकी  प्रगति  का

 मिति  की  बठकें  26-6-69,  26-3-70  तथा  4-1-71 रीक्षण  करने  के  लि  ये  नियुक्त  तेलंगाना

 को  हो  चुकी हैं  ।

 शीघ्र  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  नियुक्त  योजना  क्रार्यान्वयन  समिति  की  dea
 a 2  ह  ह  1  0-69,  10-  6-70  म्रोर  4-1  (--'70  को  a  की  हैं  {

 मद  V:  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन

 योजना  कार्यान्वयन  समिति  ने  ब्तमान  शक्तियों  को  पर्याप्त  पाया है  ।

 मद  VI:  रोजगार के  अबसर

 (1)  विधि  वेत्ताओं  की  समिति  की  सिफारिश  पर  निम्नलिखित मद  क्षेत्रीय  समिति  के  अधिकार

 क्षेत्र  में
 कर  दिये  गये हैं

 :-

 ~e
 भर्ती  की  पद्धतियां  तथा  तेलंगाना  क्षेत्र  में  अधीनस्थ  सेवाओं  तथा  पदों  में  नियुक्ति  के  रने

 में  अनुसरण  किये  जाने  वाले  सिद्धान्त  |

 राज्य  अधे-सरकारी  क्षेत्र  में  परिनियत  प्राधिकरणों  eat

 नियमित  निकायों  में  तेलंगाना  के  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  पर्याप्ति  wage  को

 सुनिश्चित
 करना  |

 (11)  fafaaarat  की  समिति  ने  अधीनस्थ  संवर्गों  के  विकेन्द्रीकरण  की  भी  सिफारिश की

 थी  ।  क्षेत्रिय  समिति  ने  19-12-70  को  श्रपने  विचार  राज्य  सरकार  को  भेज  दिये  थे  ।  इस  बीच  में

 9  दिसम्बर  1970  को  आन्ध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने  फैसला  दिया  कि  मुल्की  fray  तेलंगाना

 क्षेत्र  में  वेध  बने  रहेंगे  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  कुछ  संवर्गों  के

 नरण  के  लिये  ्रपने  प्रस्ताव  भारत  सरकार  को  भेज  हैं  ।  ये  प्रस्ताव  विचाराधीन  ञेः
 ष

 मद  VU  सेवाओं  का  एकीकरण

 6  1969  को  राज्य  सरकार  ने  उन  सरकारी  कमंचारियों  बे  अभ्यावेदन  श्रामत्रित  किये

 जिन्हें  सेवाओं  का  एकीकरण  होने  से  कोई  सेवा  सम्बन्धी  शिकायतें  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  3594

 MeNasaT TT पर  दे  दिये  565  मामलों  में  श्रांशिक  रूप  से  अथव  पूरी  तरह  से  प्रार्थियों

 की  प्रार्थनाएं  स्वीकार  की  गई  थीं  ।  राज्य  ने  पहली  मई  तक  520  मामलों  में  निर्णयों  पर

 कार्यवाही  की  है  ।

 1191  मामलों  में  प्रार्थियों  की  प्राथ॑नाएं  रद्द  कर  दी  गईं  श्रौर  उन्हें  सुचित  कर  दिया  गया

 419  मामलों  में  में  जिनका  सम्बन्ध  लोक  निर्माण  विभाग  से  यद्यपि  केन्द्रीय

 सरकार  के  gree  सूचिंत  कर  दिये  गये  हैं  फिर  भी  वे  न्यायालयों  इत्यादि  में  अनिर्णित  फैसलों  के  कारण

 लम्बित  पड़े  हैं
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 1419  मामले  ऐसे  पाये  गये  जो  सीधे  राज्य  पुनर्गठन  से  उत्पन्न  नहीं  हुए  होते

 हुए  केन्द्रीय  सरकार  के  दो  संयुक्त  सचिवों  का  एक  दल  इन  मामलों  को  निपटाने  में  राज्य  सरकार

 को  सलाह दे  रहा  है  |  केवल  लगभग  150  मामले  इस  दल  द्वारा  विचार  किये  जाने  के  लिए  शेष
 हैं

 ।

 487  मामलों  में  जिनमें  दल  ने  प्राधियों  की  प्रायनाएं  पण  अथवा  wife  रूप  में  स्वीकार  करने

 की  सिफारिश  की  340  मामलों  से  राज्य  सरकार  ने  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  है  ।  ग्न्य

 सिफारिदों  कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  में  हैं  ।

 मद  VIII  पुनरीक्षण  soe

 तुतीय  पुनरीक्षण  बठक  प्रधान  मंत्री  की  अ्रध्यक्षता  में  11  1971  को  हुई  ।  यह  निर्णय

 लिया  गया  कि  इस  क्षेत्र  के  लिए  विकास  यॉजनाओं  हेतु  निर्धाश्ति  धनराशि  का  उपयोग  समय  पर  ही

 किया  जाए  तथा  सम्पुर्ण  चतु  योजनाविधि  के  लिए  एक  विशेष  विकास  कार्यक्रम  तैयार  किया  जाए |

 यह  भी  fara  faa  गया  कि  उचित  भाग  निर्धारित  करने  के  सूत्र  पर  योजना  मंत्री  द्वारा  ates

 प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  तथ  क्षेत्रीय  समिति  के  अध्यक्ष  के  साथ  विचार-विमर्श  farar  ।  यह  भी

 सुझाव  दिया  गया  कि  द्वारा  जो  राज्य  योजना  स्वीकृत  की  गई  हैं  उसके  सन्दर्भ  में  राज्य

 सरकार  द्वारा  तेलंगाना  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  योजना  तैयार  की  जाए  |

 इसके  बद  योजना  मंत्री  की  ग्रान्घ्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  तथा  क्षेत्रीय  स्मिति  के  अध्यक्ष  के

 एक  बैठक  हुई  जिसमें  इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  1971-72
 के  चालू  वर्ष  के  लिए  संसाधनों

 का  आवंटन  जनसंख्या  के  mare  पर  90  प्रतिशत  होगा  मौर  दष  10  प्रतिशत  पिछड़ेपन  के  लिये

 होगा  जिसका  वितरण-अनुपात  पिछड़े  इलाकों  की  जनसंख्या  के  पर  होगा  ।  इस  फामूले  के

 अ्राधार  पर  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिये  का  वास्तविक  प्रतिशत  are  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तैयार

 किया  जाना  है  ।

 केन्द्रीय  रशझामस  ats  अधिनियम  तथा  उसके  भधीन  बनाए  गए

 नियमों  में  aaneray

 1073,  श्री  सिद॒व्यया  :  नया  बिदेश  व्यापार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बोड़ ेके  वित्तीय  संसाधनों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  गठित  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने

 सरकार  को  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  अधिनियम  श्रौर  इसके  ais  बनाये  गये  नियमों  में  संदोधन  करने

 की  सिफारिश  की  हैं  ;

 क  द  दि  ह सेपा  afaaart  के  दौरान  इस  संबंध यदि  at,  तो  क्या  सरकार  का  विचार  के  ब

 में  एक  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का  है  ;  झौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-समिति  ने विदेदा  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Towto Hts ) :  से

 1971  में  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  को  श्रपना  प्रतिवेदन  दे  feat  है  |  उसमें  यह  सिफारिश  की  गयी  है

 कि  केन्द्रीय  रेशम  ars  भ्रधिनियम  ओर  उसके  अन्तगंत  बनाये  गये  नियमों  का  संशोधन  करके  बोर्ड

 के  वित्तीय  स्रोतों  को  सुदृढ़  जाये  ।  इस  प्रतिवेदन  पर  बोर्ड  द्वारा  श्राम  सभा  की  अपनी
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 आगामी  बैठक  में  विचार  किया  जायेगा  जो ज  4  19071 11  से  होनी  निश्चित  की  गयी  है
 है  तदोपरांत

 सिफारिशों  पर  बोर्ड  का  विनिश्चय  सरकार  के  भज  दिया  जायेगा  ।  इन  परिस्थितियों  में

 सिफारिशों  के  मंजर  जाने  संसद  के  चाल  सब्र  में  ही  संशोधन  विधेयक  पेश  कर  दिये  जाने

 की  संभावना  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय
 एकता  द्वारा  को

 गई  प्रगति

 1074  श्री  के०  लकप्पा  :  बया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  ने  अपनी  स्थापना  समय  से  अपन  काय  में  कितनी  प्रगति

 की  है  ;  और

 इस  संबंध  में  प्राग  क्या  कार्यवाही  की  जानी है
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  और  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 faarm

 1७  ही  ०३ ७३ पुनर्गठित  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  जिसकी  बेठक  20-22  जून  1  JOO  को  श्रीनगर  में  हुई

 राष्टीय  एकता  व  साम्प्रदायिक  क्षत्रीय  शैक्षणिक  श्रौर जन  सम्पर्क  माध्यम  सम्बन्धी  Tetat  पर  विशिष्ट

 सिफारिशें  कीं  परिषद  द्वारा  स्थापित  की  गई  समिति  इन  सिफारिशों  पर  हुई  प्रगति  की  समीक्षा

 करती  साम्प्रदायिक  समस्या  को  मात्रा  को  ध्यान में  रखते  हए  इसने  साम्प्रदायिकता  पर  एक  उप

 समिति  भी  स्थापित  की  है  ।

 2  घोषणा के  उद्देश्यों  को  कार्यरूप  देने  के  लिए  राज्य  स्तर  पर  12  राज्यों  और  7  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  में  एकता  परिषदों  का  गठन  किया  गया  है

 3  इसके  राष्टरीय  एकता  काय  a  सम्बन्ध  में  शिक्षा  तथा  सवा  मंत्रालय  को

 देने  के  लिए  लेखकों  की  समिति  तथा  शिक्षाविदों  झर  छात्र  नेताओं  की  समिति  स्थापित

 की  गई  इसी  प्रकः  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्रालय  के  श्रन्तगंत  श्रमिक  संघों  के  नेताओं  को  एक

 समिति  काम  वार  रही  जन  सम्पर्क  माध्यम  .  सम्बन्धी  विशेषज्ञों  a  एक  समिति  द्वारा  बनाई  गई

 एक  योजना  के प्राधार  पर  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  के  जन  सम्पकं  माध्यम  स्थाई  समिति

 द्वारा  अनुमोदित  प्रचार  योजना  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।

 4  राष्ट्रीय  एकता  कं काय  में  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  सहायता  के  लिए  गह  मंत्रालय  की  एसे

 स्वयंसेवी  संगठनों  एवं  संस्थात्रों  को  सहायता  अनुदान  देने  की  एक  योजना  है  ।  योजना  सन  1969  में  आरंभ

 की  गई  थी  और  इस  योजना  के  अन्तगंत  पिछले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष के  दौरान  लगभग 2  00,000

 रुपये नः  ग  सहायता  अ्रनदान  वितरित  किया  गया  ।  चालू  वर्ष  के  लिए  बजट  में  3,  75,000  रुपये

 की  व्यवस्था  की  गई  है  |  इस  योजना  के  श्रस्तगंत  राष्ट्रीय  एकता  के  प्राथमिक  विषयों  की  वास्तबिक

 परीक्षा  के  लिए  बिशिष्ट  छात्नों/संग७८नों के  लिए  भ्रध्ययन  के  क्षेत्र  भी  निश्चित  किए  गये
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 ले  सप्वा 2  ले
 5.  सत  1968  से

 प्रतिवर्ष  2  श्रक्टूबर  से  प्रारम्भ  होने  वा  bal  एक  राष्ट्रीय  एकता

 प्रतिज्ञा  अभियान  च  लाया
 oreo

 ता  है  सभी  सावंजनिक  संस्थाएं  एवं  निजी  संगठन  अभियान  में  भाग

 लेते

 6.  1969  में  गुजरात  में  हुए  उपद्रवों  के  फलस्वरूप  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  स्थायी

 समिति  एक  aoa  में  साम्प्रदायिक  सौहाद॑  स्थापित  करने  के  लिए  सभी  राजनैतिक  दलों  व्दारा

 संयुक्त  जन  श्रभियान  चलाने  की  मांग  की  ।  एक  सवंदलीय  सम्मेलन  जिसकी  बेठ
 क  1969

 में  इस  दृष्टिकोण  का  adda  farar  तथा  अभियान  का  श्राधार  निर्धारित  किया  |  यद्यपि  बक्तव्य

 का  अधिक  से  अधिक  व्यापक  प्रचार  करन  के  लिए  सरकार  की  श्रोर  से  पुरी  तरह  प्रयास  किये  गये

 तथापि  राजनैतिक  दलों  का  संयुक्त  जन  अभियान  प्रारम्भ  करना  श्रभी  तक  सम्भव  नहीं  हो  सका

 मामला  ae  भी  चिचाराधीन  है

 7.  सरकार  निरन्तर  ऐसे  तरीक  ढुंढने  में  संलग्ग  है  कि  किस  प्रकार  राष्ट्रीय  एकता  के

 श्रान्दोलन  में  जन  सहयोंग  को  मिले  और  इस  दिशा  में  अधिक  अधिक  स्वेच्छिक  yaeql  को

 विशेष  कर  छात्र  झर  युवकों  को  ऐसे  कार्यक्रमों  में  शामिल  करते  हुए  प्रोत्साहित  किया  जावे  इसਂ

 प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  किस  प्रकार  सभी  भारतीय  भाषाओं  को

 प्रोत्साहन  देकर  एकता  को  बढ़ावा  देने  में  पहल  कर  सकती  है  ताकि  भारतीय  संस्कृति  की

 एकता  के  मूल  विषय  को  बतलाया  जा  सके  त्मरौर  इसको  भावात्मक  एकता  के
 लिए  म्राधार  बनाया

 जा  सके  ।

 लक्ष्मी  रतन  कॉटन  मिल्स  कानपुर  कों  अपने  अधिकार  में  लेना

 1075.  श्यो  एस०  एम०  बनर्जो  :  क्या  faster  व्यापार  मंत्री VA  यह  बताने  की  द््पो  करेंग  fay:

 क्या  लक्ष्मी  रतन  काटन  fara  कानपुर  को  झपने  श्रधिकार  में  लेने  के  संबंध

 में  इस  बीच  कोई  श्रंतिम  निर्णय  किया  गया  शौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  तथा  .  लक्ष्मी  रतन

 काटन  मिल्स  कम्पनी  कानपुर  के  कार्यों  की  जांच  करने  के  लिए  उद्योग  तथा

 अधिनियम  की  धारा  15  के  were  एक  जांच  समिति  नियुक्त  की  गई  जांच  समिति

 का  प्रतिवेदन  मिल  जाने  पर  भ्रागे  की  कार्यवाही  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 आंध्र  प्रदेश  में  सेवाओं
 का

 क्षेत्रीयकरण  और
 मुल्क

 नियमों  का  लागू  करना

 1076.  श्री  एम ०  एम०  जोजफ  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fer

 क्या  ९६६२-7६  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  लिये  सेवाओं  के

 तथा  मुट  नियमों  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  प्रस्ताव  भेजे  और

 यदि  हां  तो  उसकी  मुख्य  बातें
 क्या  है  तथा  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 —  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी

 श्रीमान्‌  ।

 TET  प्रदेश  सश्कार  ने  जिन  प्रस्तावों  को  सुचित  किया  वह  तेलंगाना  क्षेत्र  और

 आंध्र  क्षेत्र
 के  लिए  अलग-ग्रलग  संवर्गों  की  संरचना  से  परिकल्पित  उन  विभागीय  श्रध्यक्षों

 के  जिनका  श्रधिकार  क्षेत्र  सम्पूर्ण  राज्य में  के  पद  तथा  राज्य  सचिवालय  के  पद  भी

 संयुकंत  संबर्ग  में  रखे  रहने  के  लिए  प्रस्तावित है  ।  उक्त  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से

 |] कतिपय  स्पष्टीकरण  मांगे  गये  उनके  प्राप्त  होने  े  पश्चात्‌  ही  जांच  की  जायेगी

 टूर  संचार  व्यवस्था  के  area tae  के  लिये  डेवलपमेंट  एसोदि येट  द्वारा  ऋण

 1077,  श्री  एम०  एम०  जोजफ  क्या  संचार  मंत्र  यह  बताने  ar  कपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  इंटरनेशनल  डेवलपमेंट  ऐसोशियेट  डाक  तथा  तार  विभाग  को  चौथी

 योजना  के  अन्तर्गत  देश  में  टूर  संचार  व्यवस्था  के  आधुनिकीकरण  और  प्रसार  लिये  ऋण  दिया

 और

 इस  दिशा  में  सरकार  ने  क्या  कार्यक्रम  निर्धारित  किया  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमबती  नंदन  agent)  जी  हां  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ने

 हाल  ही  में  तारीख  3-5-1971  को  एक  करार  द्वारा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  श्रन्तिम

 दो  वर्षों  अर्थात्‌  1972-73  और  1973-74  के  लिए  दूर  संचार  व्यवस्था  के  श्राधुमिकीकरण  और

 विकास  site  तीन  सरकारी  कारखानों  अर्थात  इंडियन  टेलिफोन  इंडस्ट्रीज  हिन्दुस्तान  केबिल्स

 लि०  श्रौर  हिन्दुस्तान  टेलिप्रिटस  fro  के  लिए  कच्चे  माल  wie  कलपुर्जों  कं  उनको  विदेशी  मुद्रा

 की  झ्रावश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  7.  8  करोड़  डालर  का  ऋण  दिया  है  ।

 एक  farcry  पत्न  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  इस  निर्धारण  का  ब्यौरा  विवरण  पत्र  में

 दिया  गया  हैं  ।

 इस  ऋण  के  अ्रस्तगंत  जिस  विकास  के  लिए  वित्त  व्यवस्था  की  जानी  वह
 omer चौंथी  पंचवर्षीय  ay  का  एक  भाग  है  और  यह  मुख्यतः  योजना  के  अन्तिम  वर्षों  अर्थात्‌

 19  72-73  और  19  73-74 से  सम्बन्धित है  |  मुख्य  कार्यक्रम  इस  प्रकार

 योजना  wT  नाम  और  19  73-74  कें

 वर्षों  के  लिए  विकास  कार्यक्रम
 व

 सीधी  एक्सचेंज  लाइनें  2,75,000

 लम्बी  दूरी  की  सरणियां  13,919

 टेलक्स  कनेक्शन  2,500

 8,900 ट्रंक  आटो  एक्सचेंज  अन्त्य

 सावज
 [

 टेलिफोनघर  800

 1000
 संयुक्त

 डाक  व  तार
 hg  नगा -नाााा
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 की

 farazor

 दूर  संचार  व्यवस्था  के  लिए  aga  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  ऋण  संख्या  241

 आई०  एन०  का  निर्धारण

 ait  निर्धारित  ऋण  की  रोशि

 के  समान  राशि  में  )

 STH  तार  द्वारा  अयात  की  जाने  बाली

 सामग्री  और  ear

 स्थानीय  एव्सचेंच  स्विचिंग  atc
 4,  300,000

 परिषण  प्रणालियां

 (@)  तार  और  सहायक  सामग्री  13,300,000

 रेडियो  प्रणालियां  are  अ्रनुसंधान  4,400,000

 प्रशिक्षण  तथा  परीक्षण  '

 तकनीक  सहायक  |

 (7)  डाक-तार  कारखानों  के  लिए  4,000,000

 उपांग  श्रौर  मशीनें

 11  डाकतार  विभाग  व्दारा  सरकारी  दूर  संचार

 कारखानों  से  खरीदी  जाने  वाली  बस्तुएं  :

 (i)  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  22,500,000

 लि०  व्दारा  निमित  ट्रंक  आटो

 एक्सचेंजों  के  अतिरिक्त

 trata  और  परिषण  उपस्कर

 (11)  इंडियन  टेलिफोन  इंडस्ट्रीज  लि  ०
 3,700,000

 व्दारा
 निमित  ट्रंक  श्राटों  एक्सचेंज

 हिन्दुस्तान  लि०  व्दारा  800,000

 निमित  टेलीप्रिंटर

 हिन्दुस्तान  केबिल्स  लि०  ब्दारा  25,000,000

 निर्मित  केबिल्स  ate  तार

 78,000,000
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 उत्तर  विधतनाम  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  का  विकास

 1078.  श्री  ए०  के०  गोपालन :  क्या  fade  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  IT  करेंगे  कि

 क्या  निकट  भविष्य  में  और  उसर  वियतनाम  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  को और  अधिक

 विकास  करने  के  लिये  कोई  विशिष्ट  उपाय  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 विदेशी  व्यापार  मंत्रालय में  उपमंत्री  lo  ato  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वार्षिक  योजनाओं  के  वित्त  पोषण  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता

 1079.  श्री  विश्वनाथ  झुनशुनवाला :
 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  acd  वार्षिक  योजनाओं  को  तैयार  करते  समय

 अपने  संसाधनों  को  जुटाने  की  अपेक्षा  केन्द्र  सरकार  से  अ्रथिक  सहायता  देने  की  मांग  की

 यदि  हां  तो  क्या  इसके  परिण।मस्वरूप  राज्यों  को  वी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता

 में  वृद्धि  की  ak

 यदि  तो  1971-72  में  दी  जाने  बाली  सहायता  में  राज्यवार
 कितनी  वृद्धि

 की

 जायेगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  rfc  :  तया  कतिपय  राज्यों  ने  श्रपनी

 वाषिक  योजनाओं  के  लिए  श्रतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  किन्तु  उनकी  प्रार्थना  को

 THT  न  किया  जा  सका  |  ग्रतएवं  केन्द्रीय  सहायत्ता  की  कुल  राशि  में  कोई
 rete

 तंन  नहीं  gare  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  मंदिरों  से  प्रतिमाओं  की  सोरी

 1080,  श्री  विश्वनाथ  झुनझनवाला  :  कया  गह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्या  सरकार को  पता है  कि  प्रतिमाओं  का  gow  वस्तुझ्रों  के  रूप  में  विदेशों  को  निर्यात

 करने  के  लिये  राजस्थान  के  मन्दिरों  से  प्रतिमाओं  की  चोरियां  काफी  बढ़  गयी

 क्या  दिल्‍ली  और  राजस्थान  में  कार्य  करने  वाले  एजेंटों  द्वारा  इस  प्रकार  की

 विधियों  की  योजनाये  तैयार  की  जाती  और

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  में  सरकार  को  ऐसे  कितने  मामलों  का  पता  लगा  है  और

 ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये हैं  ?
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 ना

 x
 गृह  मंत्रालय

 में
 राज्य  मंत्री  कृष्ण  चद्र

 :  से  a

 अपे  भत  सूचना
 प्राप्त  र्  जा  रही  है  और

 प्राप्त  हाने  पर  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ster  भारतीय  प्रशासन  सेवा  की  विशेष  परीक्षा

 aTatina  किये  जाने  को  सिफारिश

 1081.  श्री  कमल  मिश्र  मधुकर  :
 कया

 प्रधान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  प्रशासतिक  सुधार  आयोग  द्वारा  भारतीय  प्रशासन  सेवा  की  विद्वेष  परीक्षा

 जित  करने  weed  प्रतिवेदन  सरकार  को  कब  तक  भेजा  गया  और

 उक्त  मामले  को  अन्तिम  रूप  देने  में  सरकार  क्रितना  समय  लेगी  ?

 गह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  सिर्धा  )  :
 serrate

 सुधार  ara  द्वारा  कार्मिक  प्रशासन  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  सरकार  को  18  अप्रैल  1969  को  प्रस्तुत
 न्

 किया  गया  था  ।  इस  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  में  से  एक  सिफारिश  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 सहित  गैर-तकनीकी  श्रेणी  1  ya pat  के  लिए  विशेष  परीक्षा  आयोजित  करने  से  सम्बन्धित

 है

 उक्त
 सिफारिश  पहले  ही  विचाराधीन है

 ।  सरकार  को  लेने  में  कुछ  wiz

 समय  लगने  की  सम्भावना  क्यों  कि  इसका  व्यापक  दृष्टिकोण  से  अध्ययन  किया  जाना  है  |

 =
 तम्बाकू  और  समृद्री  उत्पादों  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  |:  ॥  निगम  स्थापित  करना

 1082,  श्री  एस०  एम०  कृष्ण

 श्री  पी०  wWwr<q =  :

 क्या  faeat  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 (7)  क्या  सरकार  q  समृद्री  उतादों  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  निगम  स्थापित  करने  का

 निंगंय  किया

 यदि  तो  ऐसे  निगमों  की  स्थापना  करने  का  क्या  मुख्य  उद्देश्य  श्रौर

 (71)  इस  दिशा  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  किया  जायगा  ?

 fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०
 :  जी  नहीं

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 अधिकारियों के  लिये  प्रशिक्षण  का  कार्यक्रम

 1083.  श्री  पी०  गंगादव  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकारी  सेवाश्रों  को  1971  से  1980  तक  की  दशाब्दी  की  आवश्यकताओं  को  पुरा

 करने  योग्य  बनाने  के  लिये  afestteat  के  लिये  प्रदिक्षण  कार्यक्रम  को  पुनर्गठित  करने  के  बारे  में

 सरकार  विचार  कर  रही  अर
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 यदि  तो  कार्यक्रम  की  मुख्य  ब  ् rs  a तना  हैं  श्रौर  यह  कार्यक्रम  सरकार  की  श्राधिक

 तथा  सामाजिक  नीतियों  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  में  कहां  तक  सहायक  होगा ?

 गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  fat):  तथा

 प्रशासन  को  बढ़ती  हुई  आवश्यकताश्रों  की  पुति  किये  जाने  के  योग्य  बनाने  के  अनुक्रम  में  सरकार

 अधिकारियों  के  प्रशिक्षण  पर  श्रघिक  जोर  दे  रही  नियुक्ति  होन  के  तत्काल  बाद  अर  उसके  बाद

 कुछ  पुनरध्ययन  पाठ्यक्रम  में  प्रशिक्षण  देने  के  कत्तव्य  ae  जन  सेवा  की  श्रौर  निष्ठा की

 भावना  उत्पन्न  करने  के  ग्र क्रम  में  सिविल  सेवाओं  के  समीचीन  मूल्यांकन  और  श्रभियोग्यता  के

 निर्माण  पर  लगातार  जोर  दिया  जा  रहा  प्राथिक  आय-व्यय-करण  तथा  वित्तीय

 व्यवस्था  हेतु  आधुनिक  प्रशासनिक  सामाजिक  नीति  तथा  परियोजना

 संविन्यास  श्रादि  के  क्षेत्रों  में  विभित्न  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  विशेष  कायंक्रमों  को  प्रायोजित
 किया

 गया है  ।

 तम्बाकू  उद्योग  के  सभी  पहलुओं  का  अध्ययन  करने  के  लिये  आयोग

 1084,  श्री  बी०  एन०  रेड्डी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  तम्बाक  उद्योग  के  सभी  पहलग्रों  की  जाँच  करने  के  लिये  एक  उच्चस्तरीय

 श्रायोग  नियुक्त  करने  पर  विचार  श्रौर

 यदि  तो  यह  श्रायोग  कब  तक  नियुक्त  किया  जायेगा  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ato  :  इस  समय  ऐसा  कोई

 विचार  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मोटर  गाड़ियों  के  कल-पुजे  का  निर्यात

 1085.  श्री  शरीफ  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  मोटर  गाड़ियों  के  कल-पुर्जे  का  कुछ  विदेशों
 को  पति  किया  जा  रहा

 यदि  तो  ऐसे  देशों  के  नाम  क्या  हैं  त्रौर  प्रति  ad  कितनी  मात्रा  में  कल-पुर्जों  का

 निर्वात  होता  और

 उक्त  निर्यात  से  गत  वर्ष  लगभग  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  मौर  चालू  वर्ष

 में  कितनी  अजित  होने  का
 है

 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०  जीहां

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1970-71  के  दौरान  मोटर  गाड़ियों  के  कल-पुजेਂ  का  निर्यात  मूल्य  5.29  करोड़

 रुपये  था  श्र  1971-72  के  दौरान  इस  मद  के  लिए  10.00  करोड  रुपये  का  निर्यात  लक्ष्य  है  ।
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 1968-69  तथा  1969-70  के  दौरान  मोटर  गाड़ियों  के  कलपुर्जों  का  निर्यात  मूल्य

 शर  जिन  देशों  को  उनके  निर्यात  हुए  वे  नीचे  दिए  गए  हैं

 लाख  रपये
 «ा  हि  क  क

 1668-69  में  1969-70  में देश  का  नाम

 निर्यात  मूल्य  निर्यात  मूल्य

 8.  20  9.90
 प्रफगानिस्तान
 श्रीलंका  30.  79  19.20

 इरान  23.54  19.23

 केन्या  0.16  12.28

 नाइजीरिया  6  70  9.78

 फिलिपीन  14  16  8.  84

 सिंगापुर  23  18  29.08

 सुडान  24  65  28.32

 तंजानिया  9  34  8.55

 संयुक्त  ब्रब  गणराज्य  52  20  144.42

 ब्रिटेन  24.  47  37, 69

 संयुक्त  राज्य  श्रमेरिका  6  18  6.61

 पश्चिम  जमंनी  14  05  7.63

 युगोस्लाविया  5.93  9.24

 झ्च्य  63.17 63.05

 ी

 316.  60  413.94 मोटर  गाड़ियों  के  सकल  कल-पुजे

 ae

 faaati  के  लिए  विमान  द्वारा  पासंल  सेवा  का  विस्तार

 मुहम्मद  दारीफ  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  बापा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बिभान  द्वारा  पार्सल  सेवा  का  विस्तार  कुछ  wer  देशों
 को  भी

 किया

 और
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 यदि  तो  देशवार  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  और  कब  से  किया  गया
 है

 ?

 |
 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  gq )  :  जी  हां  ह  |

 वर्ष  1970  के  श्रारम्भ  में  108  देशों  के  लिए  डाक  हवाई  पार्सल  सेवा  उपलब्ध  थी

 उसके  बाद  अब  तक  50  और  देशों  के  लिए  हवाई  पार्सल  सेवा  का  विस्तार  किया  गया  है  ।  इसका

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  हैं  :

 30  970  को  इस  सेवा  का  इन  16  देशों  के  लिए  विस्तार  किया  गया  था :

 अल्बानिया

 बोलिविया

 बुलगारिया

 कम्बोडिया

 कांगो
 si आ

 fre  गणराज्य

 कांगो  (74  गणराज्य )

 आइसलैंड

 लिबिया

 लक्सेम  वग

 मोरन॑को

 पुतंगाल

 रूमानिया

 दक्षिण  बियतनाम

 स्पेन

 17  1970  को  इन  16  श्र  देशों  के  लिए  हवाई  पार्सल  सेवा का  विस्तार  किया

 गया

 एसेशन

 केमरून  ( Torey ) )

 केप  बदे  ETA

 कैरोलिन  द्वीपसमूह

 कंमेन  ढीपसमूह

 कुक  द्वीपसमूह

 गाबन

 गम्बिया

 aTgaey  कोस्ट

 85



 Written  Answers  June  2,  19/1

 मकाओ

 मालद्रीप  द्वीपसमूह

 पानामा  नहर  क्षेत्र

 पोर्टी  रिको

 सेंट  हैले  तो

 इक्वेडोर

 फाकलेंड  द्वीपसमूह

 इस  वर्ष  15  अप्रेल  को  निम्नलिखित  18  ौर  देशों  का  हवाई  पासंल  सेवा  का  विस्तार  किया

 गया

 अबूघाबी

 बुरुडी

 केन्द्रीय  अफ्रीकी  गणराज्य

 qs

 दहोमे

 गिनी

 मंडपास्कर

 माली  )

 मोरिटानिया

 मुस्कात  अर  WAT

 नाइजर

 रवाडा

 सेनेगल

 कातार  राज्य

 a carsttet  ड

 टोगो

 ट्यूनिशिया

 अपरव  ल्टा

 आयातित  कच्चे  काज  के  वितरण के  लिए  मानदंड

 1087.  श्री  चन्द्रप्पन  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 काजू  तैयार  करने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  श्रायातित  कच्चे  काजू  का

 पतियों  को  वितरण  किस  आधार  पर  कर  रहा

 क्या  वर्तमान  वितरण  नीति  में  परिवर्तन  करने  और  साफ  करने  की  प्रक्रिया  कों

 रोकने  के  लिए  जिससे  उद्योग  पर  कुप्रभाव  पड़  रहा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 श्रौर
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 यदि
 तो  इस  बारे  में  क्या  क्या  सुझाव  दिये  गये हैं  आर  सरकार  ने  उन  पर  क्या

 निर्णय  लिये  हैं
 ?

 fader  ध्यापार  aaa  में  39-Aat  ato  प्रत्येक  कारखाने  की  हकदारी

 उसके  कच्चे  काजू  के  आयात  काज  के  गिरी  के  निर्वात  तथा  इसे  साधित  करने  की  क्षमता

 के  mare  पर  निर्धाश्ति  की  जाती  है  ।

 जी  ati

 > केरल  सरकार  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  ये  ठ  (1)  विदेश  से  श्रायातित  काजू  कीं

 कच्ची  गिरी  का  वितरण  केवल  वर्तमान  पंजीकत  तथा  लाइसेंस  धारक  काजू  के  कारखाने  प्रत्येक

 कारखाने  में  वास्तव  में  नियुक्त  काजू  श्रमिकों  के ग्राघार  पर  किया  जाना  चाहिए  ।  कारखाना  श्रम  के  प्रति

 कॉनूनी  वचन  बद्धतातों  का  पालन  करेगा  ० झ्र  झपने  कोटे  को  किसी  अन्य  कारखाने  को  नहीं  देगा

 |  ् 9
 )  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपयुक्त  व्यवस्था  की  जाए  कि  किसी  कारखाने  विशेष

 को  दिए  गए  कच्चे  काजू  वहां  पर  ही  साधित  किये  जायें  ste  किसी  त्र्न्प  कारखाने  को  नहीं

 दिये  जायें  ।

 उपयु  क्त  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 भारत  के  काजू  निगम  के  बोड़  में  केन्द्रीय  मजदूर  केरल  का  प्रतिनिधित्व

 1088,  श्री  चखप्पन
 :

 क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  केरल  में  काजू  उद्योग  में

 कार्य  कर  रहे  मजदूरों  ४:  केन्द्रीय  मजदूर संघ  के  प्रतिनिधियों  को  के  काजू  निगम  बोर्ड

 में  सम्मिलित  किया  जाये  जो  इस  समय  राज्य  व्यापार  निगम  के  एक  सहायक  संगठन  के  रूप  में

 कार्य  कर  रहा है  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री ए०  ato  जाज॑  )  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमसंचारियों  को  हिन्दी  में  प्रशिक्षण  दना

 1089.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्यो  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FT  सरकार  ने  मद्रास  उच्च  स्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  अपने  कमंचारियों को  हिन्दी

 में  प्रशिक्षण  देनें  के  बारे  में  विभाग  श्रध्यक्षों  को  कोई  निदेश  जारी  किये  हैं  ;

 यदि  तो  उन  निदेशों  की  मुख्य
 बातें  क्या  हैं  ;  और
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 —

 (7)  कर्मचारियों  और  उनके  विभागों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  तथा

 जी  श्रीमान्‌  ।  दो  प्रकार के  अनुदेश  एक  तमिल  नाडु  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  के

 लिए  दूसरा  तमिल  नाडु  के  अतिरिक्त  प्रत्य  राज्यों  में  स्थित  करर्यालयों  के  लिए  जारी  किए  गये  हैं  ।

 ये ग्रनुदेश  इस  मंत्रालय  के  पत्र  स०  18151170-fFo~1  दिनांक  27  1971  और

 कार्यालय  ज्ञापन  स०  31817  दिनांक  13  1971  में  निहित  है  जिनकी  प्रतियां

 aor
 हैं

 तथा  ये  दिये  गये  अनुदेशों  की  मुख्य  बातों  को  स्पष्ट  रूप  से  प्रकट  करते  हैं  ।  [daa

 में  रखे  seq  संख्या  एल०  eto  281/71

 किसी  कर्मचारी  अथवा  उसकी  संस्था  से  कोई  पत्र  नहीं  मिला  है  ।  तथापि  कुछ

 लयों  द्वारा  संकेत  दिया  गया  है  कि  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  फैसले  के  कारण  हिन्दी

 कक्षाओं  में  कमंचारियों  के  नामाँकन  तथा  उपस्थिति  पर  असर  पड़ा है  ।

 डशिलांग के  बड़े  डाकघर  में  ATT

 1090.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिलांग  के  बड़े  डाकघर  के  भवन  में  6  फरवरी  को  आग  लग  गई  थी  ;

 आग  लगने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  उसमें  रिकार्ड  के  कागजात-डाक-टिकट  आदि  नष्ट  हो  गये  और

 यदि  तो  कुल  कितनी  हानि  हुई  ?

 संचार  मंत्री  हेमबती  नंदन  :

 पुलिस  की  रिपोर्ट  से  यह
 पता  चलता  है  कि  आग  तोड़-फोड़  के  कारण  नहीं

 लगी  थीं  ।

 जी  नही ं।

 feats  या  डाक-टिकट  नष्ट  होने  के  कारण  कोई  हानि  नहीं  हुई  थी  ।

 WAAAT  स्थित  क्षेत्रीय  अनुसन्धान  AVANT

 1091  श्री  देवेन्द्र  सत्पथी  :  क्या  faata  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भुवनेश्वर  स्थित  क्षेत्रीय  अनुसन्धान  प्रयोगशाला  का  कार्य  सन्तोषजनक
 है

 ;

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  की  अवधि  में
 बहुत

 से  वैज्ञानिकों  ने  त्यागपत्र  दिये  हैं  ;

 और

 क्या  लम्बी  झवधि  से  निर्देशक  का  पद  रिक्त  पड़ा
 है

 ?
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 ee

 योजना  मंत्री  तथा  faa  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम ) दि  क्षेत्रीय

 अनुसन्धान  भुवनेदवर  की  व्यवस्था  के  लिए  उत्तरदायी  कार्यकारिणी  परिषद्‌  ने  प्रयोगशाला

 सम्बन्धी  कार्यों  पर  कोई  प्रतिकल  टिप्पणी  नहीं  की  है  ।

 3  बेज्ञानिकों  ने  त्यागपत्र  दिए  हैं  ।

 1  1970  को  निर्देशक  का  पत्न  fra  हुआ  था  ।  इस  पद  को  भरने के  लिए

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 राज्यों  को  स्वायत्तता  दिया  जाना

 1092.  श्री  इयामनन्दन  fay
 क्या  गृह  मंत्री यह

 बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  पंजाब  के  एक  wage  मंत्री  ने  धमकी  दी  है  कि  यदि  पंजाब  को  स्वायत्त  राज्य

 न  बनाया  गया  श्रौर  केवल  चार  मामले  sata  विदेश  संचार  और  केन्द्रीय  सरकार

 के  प्रधीन  न  रखे  गये  तो  वहां  पर  भी  बंगला  देश  जैसी  स्थिति  पैदा  हो  जायेगी  ;

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  पत्र  लिख  कर

 अपने  राज्य  के  लिये  श्रधिक  शक्तियों  की  मांग  की  है  ;  और

 यदि  तो  उपयुक्त  कथन  के  बारे  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  राज्य  सरकार  से
 तथ्य  मालूम

 किये जा  we  हैं  ।

 जी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  फिर  भी  सुधार  आयोग  तथा  श्रायोग  द्वारा  नियुक्त

 अध्ययन  दल  द्वारा  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  से  संबंधित  प्रश्नों  का  गहन  श्रध्ययन  किया  fear  गया है  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  को  निर्धारित  करने

 वाले  संबिधान  के  उपबन्ध  प्रत्येक  स्थिति  का  सामना  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  ग्रथवा  इस  क्षेत्र  में

 उत्पन्न  प्रत्येक  समस्या  के  हल  के  लिए  पर्याप्त हैं  ।  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  पर  प्रशासनिक  सुधार  आयोग

 को  सिफारिशें  विचाराधीन  है  |

 Overstay  of  Pak  Nationals  visiting  India  on  valid  passports

 1093.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Wiil  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  Pakistani  nationals  who  come  to  India  on  valid  passports  and

 have  not  returned  to  Pakistan  even  after  the  expiry  of  the  periods  of  their  visas  during  the

 last  three  years;  and

 (b)  the  action  taken  by  the  State  Governments  and  the  Central  Government  to  find

 them  out  and  to  deport  them?
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  Pant)  :  (a)  and  (b).
 The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Introduction  of  a  Scheme  for  Eradication  of  Dacoit  Menace

 1094,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased
 to  state  :

 (a  whether  the  Madhya  Pradesh  Government  have  sent  to  the  Central  Government
 t  he the  draft  of  a  Scheme  proposed  to  be  introduced  by  च्  ne  ६  [ (  yvernments  of  Uttar  Pradesh,

 Rajasthan  and  Madhya  Pradesh  for  eradication  of  dacoit  menace

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  names  of  the  dacoit  infested  districts  of  the  said  States  and  the  number  of
 dacoit  gangs  operating  there  accerding  to  the  information  available  with  Government?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri K.  C.  Pant):  (a)  No,  Sir.

 “()  Dees  not  arise.

 (c)  Bhind,  Morena,  Gwalior,  Shivpuri,  Datia,  Sagar,  Damoh,  Chhatarpur,  Panna
 and  Tikamgarh  districts  of  Madhya  Pradesh,  Sawai  Madhopur  district  and  portions  of
 Kotah  and  Bharatpur  districts  of  Rajasthan,  Agra,  Mainpuri,  Jalaun,  Etawah  and  Jhansi
 districts  of  Uttar  Pradesh  are  infested  with  dacoits.

 Twenty-nine  listed  and  20.0  unlisted  gangs  are  operating  in  the  Madhya  Pradesh
 districts.  Information  in  respect  of  the  gangs  operating  in  the  Uttar  Pradesh  and  Rajasthan
 areas  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha,  on  receipt.

 Post  and  Telegraph  Offices  in  Rented  Accommodation  in  Morena

 (Madhya  Pradesh)

 1095,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  many  Post  and  Telegraphs  Offices  and  Sub-Offices  are  functioning  in

 rented  buildings  in  Morena  and  Shivpuri  Districts  of  Madhya  Pradesh;

 (b)  ifso,the  number  of  such  Offices  in  both  the  Districts  separately;  and

 (c)  the  amount  of  money  being  paid  as  rent  by  Government  annually?

 The  Minister  of  Communications.  (Shri  H.  N.  Bahuguna):  (a)  Yes.

 (b)  Morena  Distt.  Shivpuri  Distt.
 —  ee,
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 (c)  Morena  Distt.  Rs.  12,804/-  per  annum.

 Shivpuri  Distt.  Rs.  5,760/  per  annum.

 Visit  by  Pakistani  Nati  on ||  @iot ale  t  ©  Delhi  on  valid  passports

 1066,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Ww v
 to  state:

 Vill  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 (a)  the  number  of  Pakistani  nationals VUGIO  who  came  to  Wein h  i  Maal aon
 the  last  three  years

 valid  passports  during
 >

 Aft  ६1. (b)  the  number  of  those  ou  t t  of  them  who  went  hack  क # ध  Pakictan WELW  MIL  ty  £AaANKIOVGIL  before  the  expiry of  the  period  of  their  visas  ;

 (c)  the  estimated  number  of  Pakistani  nationals  at  present  living  under  ground  in
 Delhi  ;  and

 (d)  the  steps  taken  so  far  and  Proposed  to  be  taken  by  Government  to  deport  them
 or  to  arrest  them  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Home  Affairs  (ShriK.  Pant):  (a)  17,018

 \b)  16,775

 (c)  None.

 (d)  Does  not  arise.

 Cases  pending  in  Courts  against  Central  Government  employees  in
 Gwalior  Division  (Madhya  radesh

 1097.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 whether  in  the  Gwlior  Division  of  Madhya  Pradesh,  cases  are  still  pending (a)
 inthe  the  courts  against  some  of  the  Central  Government  employees  who  participated  in

 the  strike  of  19th  September,  1968;  and

 (b)  ifso,  the  figures  thereof,  District-wise?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Hore  Affairs  and  in  the  Department  of

 Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  :  (a)  and  (b).  Information  is  being  collcted  from  the

 State  Government,  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the tie  Sabha  as  soon  it  is  available.

 कपड़ा  frat को  रुई  का  आवंटन

 1098.
 श्री

 नरेग्द्र  कुमार  सांघी

 ait  fazaata  झुनझुनवाला  :

 क्या  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  सर्कार  ने  कपड़ा  मिलों  के  विगत  काल  के  निर्यात
 के

 आधार  पर  उनके  रुई  के

 स्टाक  की  सीमा  को  बढ़ाने  की  अनुमति  देने  का  फैसला  किया  हैं  |
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 क्या  श्रावंटन  में  वृद्धि  किसी  शत  पर  की  गई  है  ;  अरार

 (7)  क्या  राष्ट्रीयकृत  बका  को  इस  बात  की  अनुमति  दी  जायेगी  कि  वें  बढ़े  हुए  कोटे  की

 खरीद  के  लिए  पसादें  ?

 बिदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी ०  जी  al  |

 +)  ' (a)  एक  सलग्न  NX

 जी  नहीं

 qs  भारतीय  fora  बैंक  के  निदेशों  पर  निर्भर है  ।

 faa

 अपने  कुल  उत्पादन  का  10%  अथवा  उससे  श्रधिक  का  निर्यात

 करने  वाली  मिलें  |  gi  महीने

 Wat  कुल  उत्पादन  का  20%  अथवा  उससे  अधिक  का  निर्यात

 करने  वाली  मिलें  ।  32  मही

 अपने  कुल  उत्पादन  का  25%  अथषा  उससे  अधिक  का  निर्यात

 वर  वालीं  4t  मही  नें

 लघ  उद्योगों के  उत्पादों  का  निर्यात

 1099,  श्री  नरेन्द्र  मार  Aral :  बया  fa  aor  रय ext  व्यापार  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि :

 गत  तीन  वर्षों
 में  भारत  से  किये  कुल  निर्यात में  लघ  उद्योगों  द्वारा  किये  गये  निर्यात

 का  प्रतिशत  कितना  रहा  ;

 a)
 (  प्  )  सरकार  द्वारा  उनके  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  प्रोत्साहन  fev दि  द  नत |  3  ह  (ay,  गए ;  अ्रौर

 =
 क्या  सरकार  लघ  उद्योगों  द्वारा  अपेक्षित  कच्चे  माल  त  आयात  के  लिए

 लाध्सेन्स  देने  की  क्रिया  को  एसी  स्थिति में  सरल  बनाने  पर  विचार  कर  रही  है  जब  कि  एक  ला

 कतिपय  सीमा  से  अधिक  न  हों  ।

 जाजें
 )

 wa  तथा  विद्याल  क्षेत्र के दिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  to

 संबंध  में ग्राशा  जनक

 fats

 ares  नहीं  रखें  जाते  पिछले  ae  1969-70  में  467.0  लघु  कृषकों

 190% /0  अथवा  उसके  अ्रधिक  का  निर्यात  किया  | ने  श्रपने  कुल  उत्पादन के
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 सनकी  a

 अपने  उत्पादन  10%  से  afr  का  निर्यात  करने  वाले  लघु  एककों  —

 पंजीयत  निर्यातक  नीति  के  अ्रंतर्ग त  कि  जाने  वाली  श्रायात  हकदा  रियाँ  अन्य  सभी

 हनों  के  विस्तापितों  की  fay  रूप  में  अनकल  प्रणालियों  की  व्यवस्था  की  जाती है  |

 श्रब  तक  कच्चे  माल  श्रौर  TASH  हत  वित्तपोषण  की  विभिन्न  प्रणालियों

 के  अतगंत  वास्तविव्य  प्रयोक्ताग्रों  को  दिये  जा  रह  थे  श्रौर  एसा  करते  समय  हकदारी  के  मलय  को

 ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  था  |  197  1972  में  वित्तपोषण  के  प्रणालियों को  निम्नलिखित

 रूप  में  शिथिल  कर  दिया  गया

 (1)  ऐसे  लघ  एककों  के  मामले  जिनकी  हकदारी  5000  रुपये  तक  ठहरती  हैं

 उन्हें  समग्र  हकदा री  के  लिए  युक्त  विदेशी  मुद्रा  के  ATHTC  पर  लायसेंस  दिये  जायेंगे  ।

 (2)  ऐसे  aq  एककों  के  मामले  जिनकी  हकदारी  5000  रूपये  से भ्रनधिक

 रती है  उन्हें  वित्तपोषण  के  सुविधाजनक  स्त्रोतों  के  arene  पर  लाइसन्स  दिये

 जायेंगे  और  एसा  करते  समथ  उनके  निर्वात  निष्पादन  को  ध्यान  में  नहीं

 जायेगा  |

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  द्वारा  राष्ट्रपति  का  हिन्दी  के  प्रदिक्षण  के

 बारे  में  आदेदा  रद्द  किया  जाना

 1100  डा०  सरदीश  राय  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  ध्यान  मद्रास  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  इस  निर्णय  की  झोर

 दिलाया  गया  है  कि  हिन्दी  भाषा  में  प्रशिक्षण के
 बारे  में  भारत  के  राष्ट्रपति  का  27.0  1960

 क  आदेश  अवेध  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 जी गह  मन्त्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास
 :

 श्रीमान
 ।  सरकार  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय

 से  श्रवगत है
 ।  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है  कि

 राष्ट्रपति  का  दिनांक  22-4-1960  का  आदेश  उस  सीमा  तक  अवध  है  जहां  तक  वह  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारियों  के  लिए  सेवा  काल  में  प्रशिक्षण  श्रनिवायं  बनाता  है

 सरकार  ने  मद्रास  उच्च  न्यायालय  के  निणंय  के  विरूद्ध  उच्चतम  न्यायालय  में  अपील

 करने  का  निर्णय  किया  है  ।  फिर  केन्द्रीय  सरकार  ने  तमिलनाडू  में  स्थित  तमिलनाडु  के

 अतिरिकत  अर्य  राज्यों  में  स्थित  कार्यालयों  के  मार्गदर्शन  के  लिए  श्रलग  से  उचित  आदेश  जारी  किए  हैं
 ।

 केरल  में  टेलीफोन  कर्मचारियों  द्वारा  प्रस्तावित  आन्दोलन

 1101  श्री  एम०  के०  कृष्णन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंग  वि

 क्या  सरकार  का
 ६
 ध्यान  केरल  में  टेलीफोन  we  टेलीग्राफ  पी०  एम०  आर०  कमंचारियों

 के  संघ  द्वारा  श्रपनी  मांगों  के  समर्थन  में  किये  प्रस्तारवित  आन्दोलन  की  श्रोर  दिलाया

 गया है
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 यदि  at,  तो  मुख्य  मांग  क्या  हैं  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  ने  उनकी  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की है  ?

 संचार  मंत्री  हेमबतो  नंदन  बहुगुणा )  ATS  की  यह  सचना  प्राप्त

 हुई  थी  कि  केरल  टलीफोन  तार  पी०  एम०  आर०  कमंचारी  संघ न  तार  तथा  टेलीफोन  शाखा  में

 काम  कर  रहे  मजदूरों  तथा  आकस्मिक  मजदूरों  से  संबंधित  कुछ  समस्याम्रों  के  समाधान  के  लिए

 लन  चलाया  था  |  यह  आन्दोलन  ब्रिवन्द्रम  के  बार्यालय  के  सामने  सांकेतिक

 सत्याग्रह  की  शकल  में  जो कि  19  से  21  71  तक  तीन  दिनों  तक  चला  था  ।  19  प्रश्नल

 1971  को  लगभग  25  व्यक्तियों  का  एक  छोटा  सा  दल  मख्य  ठ्ार  के  सामने  इकट्ठा  हआ  ।  उन्होंने

 मजदूरों की  मांगों  का  fayazrer  करने  के  लिए  नारे  लगाए  ।  संघ  की  मुख्य  मांग  यह  थी  कि  इनके

 सदस्यों  को  नियमित  सिब्बंदी  at  सदस्य  बनाया  जाए  और  इन्हें  नियमित  farexzy  के  सभी  नाभ

 प्रदान  किये  जाएं  जिनमें  नौकरी  की  निर्वाहनिधि  के  लाभ  att  बढ़  हुए  भत्ते  आदि  भी  शामिल

 उपयुक्त  मांगे  सामान्य  प्रकार  की  थीं  ये  भारत  सरकार  के  सभी  विभागों
 से  संबंधित  थीं  ।

 a
 जहां  तक  डाक-तार  विभाग  का  संबंध  इनमें  से  कुछ  मजदूरों  को  समय  समय  पर  नियमित

 खाली  स्थानों  पर  भर्ती  कर  लगा  लिया  गया  है  ।

 क्षेत्रीय  असमताएं और  असतलन

 1102  श्री  नरेन्द्र  सिह  विष्ट  कि  सरकार ने कया  योजना  मंत्री  as  बताते  की  कृपा  कररग

 क्षेत्रीय  को  कम  करने  के  लिये  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  है  करने  का  विचार

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सोहन  धारिया )  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत

 हैं  चौथी  पंचवर्पीय  योजना  रिपोर्ट  के  पैराग्राफ  1.38  से  1.40  17-19)  की  ओर
 भी ध्यान

 श्राकर्षित  किया  जाता  इस  रिपोर्ट  की  एक  प्रति  age  1970  में  सभा  फ्ट्ल  पर  प्रस्तुत  क

 गई थी

 ि द  दी

 क्षेत्रीय  श्रसमानताओओं  और  असंतुलनों  को  दूर  करने  के  लिये  किये  ग  4 श्र  विभिन्न  उपचारात्मक

 उपाय  नीचे  दिये  गये  हैं

 (1)  चौथी  पंचवर्षीय  asa  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  का  श्रावंटन  करते

 समय  विशेष  समस्याश्रों  वाले  राज्य  नागालैंड  श्रौर  जम्मू  व  काश्मीर  की  श्रावश्यकताओं  के  लिए

 व्यवस्था  करने  के  बाद  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  वितरण  के  लिए  उपलब्ध  राशि  का  10  प्रतिशत

 मध्य  प्रदेश  और  उत्तर  प्रदेश  इन  छह  राज्यों  जिनकी  प्रतिव्यक्ति

 are  राष्ट्रीय  औसत  की  अपेक्षा  कम  बितरित  किया  गया है

 (2)  नौ  राज्यों  और  मध्य  उड़ीसा

 राजस्थान  और  के  संसावनों  के  गैर  योजना  अन्तराल  की  अनुमानित  राधिਂ  795.  23

 करोड  रुपये  इसकी गी  ofa  द्र  द्वारा  की  जारहीहें  जि श  |  हि  द  किच  |
 ससे  y  TTS SIN  य  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि al  at  Cd
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 कि

 के  दौरान  श्रपने  द्वारा  जटाएं  गये  सभी  अतिरिक्त  संसाधनों  को  श्रपने  विकास को कार्य  क्रमों  के  लिए  धन

 की  व्यवस्था  करने  में  प्रयक्त  कर  सकें

 (3)  पहाड़ी  और  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  एक  उदारनीति

 fafa.  की  गई  संबंधित  प्रत्येक  राब्य  के  विकास  कार्यक्रम  पर  किया  जाने  बाला  पूरा  व्यय  भारत

 सरकार  द्वारा  उठाया  जा  रहा  पर  यह  उस  राज्य  के  लिए  निर्धारित  कल  केन्द्रीय  सहायता  के

 ग्रन्तगत  होना  |  नागाले  जम्मू  और  काश्मीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश

 स्पिती  aire  किन्नोर  जिलों  इस  मद  पर  करिये गये  व्यय  का  90  प्रतिशत  अनुदान  के

 रूप  में  दिया  जाता  है  और  10  प्रतिदात  को  ऋण  माना  जाता हैं
 ।  उत्तर  प्रदेश

 के
 पहाड़ी  और

 बर्ती  दार्जीलिंग  बंगाल  )  और  नीलगिरी  में  केन्द्रीय  सहायता  का  स्वरूप

 50  प्रतिद्ात  अनदान  और  50  प्रतिशत  ऋण  है  |

 (4)  सामाजिक  और  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  होने  के  कारण  नफा  सहिंत  सर्भी  केन्द्र  शासित

 क्षेत्रों  के  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  घन  की  पूरी  व्यवस्था  केन्द्र  द्वारा  की  जाती  है  ।  उनके  गर  योजना

 व्यय  में  ars  हुई  कमी  की  पूति  भी  केन्द्र  व्दारा  दी  जाती हैं

 (5)  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  45  करोड़  रुपये  की  विशेष  सहायता  दी  जा  रही
 है

 जिससे

 31-3-1974  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  में  बह  यह  राशि  तेलंगाना  क्षेत्र  के  विशेष  क्षेत्रीय  विकास

 कार्यक्रम  पर  खर्च  कर  यह  राशि  उस  क्षेत्र के  लिए  किये  गये  योजना  परिव्यय  के  अतिरिक्त  होगी ;

 )  पुनर्वास  विभाग  के  तत्वावधान  में  अंडमान  निकोषार  द्वीप  समूह  में  50  करोड़

 रूपये  की  लागत  er  एक  विद्वेष  क्षेत्र  चिकास  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है

 (7)  असमानताओं  को  दूर  करने के  लिए  प्रमुख  उपाय  पिछले  क्षेत्री  में  औद्योगिक  विकास

 की
 गति  तेज  कर  रहे  जिन  जिलों  पर  ध्यान  देने  कीਂ  है  उन्हें  पांडे  तथा  बान्नू  समिति

 की  रिपोर्ट  के  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  माप  दंडों  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  की
 सहायता

 से  नि

 Fea  तथा  घोषित  कर  fear  गया  एसेक्षेत्रों  को  सरकारी  क्षेत्र  में  लगाए  जा  रहे  बड़े  पैमाने  पर

 उद्योग  परियोजनाओं  के  लिए  प्राथमिक्ता  दी  जा  रही  है  बशर्ते  तकनीकी-आधिक  आधार  पर इ इनके

 जानें  की  सम्भावना  पाई  जाये  ।  लाईसेन्स  देने  वांली  समिति  भी  पिछड़  क्षेत्रों  के  आवेदनों  पर

 प्राथमिकता  प्रदान  करती  है

 (8)  चौथी  योजना  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  meta  489  आदिम  जातिਂ

 विकास  खण्डों  के  लिए  32.  50  करोड़  रुपये  नियत  कर  दिये  गये

 (9)  हिमाचल  जम्मू  और  त्रिपुरा  तथा  नेफा

 के  राज्यों  के  लिए  तकनीकी  श्रार्थिक  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  है  ।  उड़ीसा  के  पिछड़े  जिले  अर्थात

 बोलन्दगिरी  एवं  पंजाब  के  पहाड़ी  तथा  पिछड़े  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर

 प्रदेश  के  बस्ती  जिले  की  प्रर्गतिहासिक  आदिम  जातियों  का  सर्वेक्षण  भी  किया  जा  चुका है  |

 एक  अध्ययन  टोलीਂ  ने  आदिम  जाति  क्षेत्र
 के  विकास  कार्यकम  का  सर्वेक्षण  किया  है  ।  टोली

 ने भ्रान्धय  प्रदेदा में  प्रादिम  जाति  के  लोगों  का  भी  अध्ययन  किया है  ।
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 (10)  कुछ  राज्यों  में  जिला  योजनायें  तैयार  की  जा  रही  जिनके  फलस्वरूप  पिछड़

 क्षेत्रों  की  समस्याश्रों  का  पता  चल  तथा  उत  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  उपाय

 निकालने  में  सहायता  मिलेगी

 ht  त (11  क्त  प्रदेश  म  एक  पत्रताय  |  गिस  बोड़  कया  जौ . चुका  है
 परवीं

 उत्तर  प्रदेश  के  पिछडे  जिलों  तथा  qeeqaqrs  के  लिए  एक  सलाहकार  समिति  की  स्थापना  कर  दी

 गयी है

 (12)  तेलंगाना  में  विकास  के  कार्यक्रमों  को  तेज  करने  के  लिए  एक  तेलंगाना  विकास

 समिति  तथा  योजना  क्रियान्विति  समिति  का  गठन  किया  जा  चका है  ।

 (  )  वित्तीय  तथा  ऋण  संस्थान  से  नए  उद्योगों  लिए  रियायती  faa  के  लिए  सारे

 देश
 में

 209  श्रौद्योगिक  पिछड़े  हुए  जिले  चून  लिए  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  उद्योगों  में  पिछड़े  हुए  9

 राज्यों  भ्र्थात्‌  आन्ध्  जम्म  तथा  मध्य

 पदिचमी  बंगाल  तथा  उत्तार  प्रदेश  में  से  प्रत्येक  राज्य  में  दो  चुने  हुए  जिलों  तथा  शेष  राज्यों  तथा

 संघ  क्षेत्रों  में  से  प्रत्येक  में  एक  चने  हुए  जिले  में  केन्द्रीय  सरकार  एकदम  सीधा
 ial

 अ्रथवा

 आर्थिक  सहायता  दे  रही है
 जोकि  उम  नए  एककों  की  स्थिर  पूजी  के  1/10  के

 बराबर  है है  जिसके

 प्रत्येक  के  कुल  स्थिर  पूजी  निवेश  so  लाख  रुपये से  नहीं  हैं  ।

 (14)  सीमा  क्षेत्रों  सीमा  मार्ग  विकास  कार्यकम  के  अंतर्गत  काफी  पूजी  लगाई  जा

 रहा

 (1  ग्रामींग  जनसंख्या  के  अथक  eq  से  गिरे  हए  लोगों  के  ला  के  लिए

 तथा  सुखे  ae  बंजर  क्षेत्र  के  लिए  बड़  पैमाने  पर  विशेष  कात्रयमों  का  अनमादन  तथा

 कियान्विति  एक  केन्द्रीय  समन्वय  समिति  के  निर्देशन  में  की  जा  रही  है  जिसके  अध्यक्ष  योजना

 ग्रायोग के  एक  सदस्य  हैं  ।  अपर  सचिव  के  स्तर  के  एक  अधिकारी  sa  समिति  के  सदस्र  सचिव

 हैं  46  aa  कृषक  विकास  श्रभिकर्ता  उपसोमा  तक  कृषकों  तथा  कृषि  श्रमिकों  के

 लिए  41  परियोजनायें  तथा  सुखा  क्षेत्र  में  कृषकों  के  लिए  24  परियोजनाएं  स्वीकार  की  जा

 लिए  100 युकी  हैं  ।  54  निरन्तर  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  निर्माण  कार्यों  के  एकीकृत  कार्यक्रम

 करोड़  रुपये  की  राशि  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 (16)  50  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  व्यवस्था  के  साथ  ग्रामीण  बेरोजगारी  के  लिए  एक  तूफानी

 योजना  श्रारम्भ  की  गयी  है  ।

 (17)  अभी  हाल  ही  में  एक  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निंगम  की  स्थापना  की  गयी  है  जा  किं

 पिछडे  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  विद्यतीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  राज्य  faaa  बों  को  रियायती  शर्तों  पर  वित्तीय

 सहायता  दे  रहा  है  ।
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 न

 Economic  Development  of  Hilly  Areas

 1103.  Shri  N.S.  Bishe  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Planning  Commission  had  chalked  out  some  special  programmes
 in  the  Plans  for  the  economic  development  of  hilly  areas  in  the  country;  and

 (b)  50,  the  progress  made  in  implementation  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  :  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  A  statement  indicating  the  programmes  in  the  Fourth  Plan  of  Hilly  areas  and  the
 progress  in  implementation  thereof  is  placed  on  the  Table  of  the  House.  [  Placed  in  Library.
 See  No.  282/71 ]

 सेवा  निवृत्ति  की  आयु का  58  ad  से  धटाकर  55  वर्ष  किया  जाना

 1104,  श्री  कमल  मिश्र  मधुकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  समय  पूर्वे  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  सेवा  निवत्ति  की  श्रायु  को  55  वर्ष

 से  बढ़ा  कर  58  वर्ष  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 (a)  क्या  उक्त  fra  से  शिक्षित  युवकों  के  रोजगार  पर  विपरित  प्रभाव  पड़ा है  ;  ग्रौर

 यदि  at,  तो  क्या  सरका  सेवा  की  a  को  58  वर्ष  से  घटाकर  55  वर्ष  करने

 के  प्रइ्न  पर  विचार  कर  रही  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से

 30  1962  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की  सेवा-निवृत्ति  की  ara  को  सभी  संगत  तत्वों

 पर  सम्यक  रूप  से  विचार  करने  के  बाद  wie  द्वितीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  55

 वर्ष  से  बढ़ाकर  58  वर्ष  किया  गया  था  ।  परिस्थितियां  नहीं  बदली  हैं  इस  निणंय  पर  पुनर्षिचार

 करनें  की  आवश्यकता  हो  |

 विकास  योजनाओं  के  लिये  रेछियो  द्वारा  प्रसारण

 1105.  श्री  fasaata  राय  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  ग्राम्य  क्षेत्र  में  विकास  योजनाश्ं  के  लिये  प्रचार  के  बढ़ते  महत्व  को  देखते  हुए  सरकार  ने  विभिन्न

 राज्यों  में  नये  केन्द्रों  से  रेडियो  द्वारा  प्रसारण  करने  की  कोई  मोजना  बनाई  ह ै?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  THAT  सिंह  :  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 विकास  योजना

 को  रेडियो  द्वारा  समर्थन  देने  के  दृष्टिकोण  से  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  हैं

 (1)  देश  के  उन  भागों  जो  मीडियम  वेव  के  सेवा  क्षेत्र  में  नहीं  पर्याप्त  संख्या  में

 नये  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  में  स्थापित  रिले  केन्द्रों  केन्द्रों )

 को  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  मूलरूप  कार्यक्रम  प्रसारित  करने  वाले

 पुर्णरूपेण  केन्द्रों  के  रूप  किया  जा  रहा
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 (२)  रेडियों  कार्यक्रम  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  विकास  यी  जनाग्रों  का  प्रचार  करना  है  ।

 (3)  सभी  केन्द्रों  में  कृषी  तथा  गृह  यूनिटें  स्थापित  की  जा  रही  हैं  ।  इस प्रकार की  27  यूनिट

 स्थापित  की  हैं  तथा  चौथी  योजना  के  दौरान  19  झगतर  यूनिटें  स्थापित  की

 जायेंगी  ।  ये  यूनिटें  weal  पोधाह।र  सम्बन्धी  fren  तथा  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रमों  की  और  विशेष  ध्यान  देती  हैं

 faazt  सें  fasta TH  छापे

 1106.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  में  ल्रिपरा त  सोमा  क्षेत्रों  में  कुल  कितने  मिजो-संकरात्मक  छापे  मारे  गये

 रकार Soa र (@)  स  तथा  जनता  को  कुल  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  ;

 इन  छापों  के  सिलसिले  में  कितने  मिजो  किये  गये
 ;

 और

 ऐसे  छापों  से  सीमा  क्षेत्रों  को  बचाने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं

 गह  मन्त्रालय में  उप  मंत्री  मोहसिन  :  से  त्रिपुरा  सरकार से  तथ्य  मालूम  किये

 जा  रहे  हैं  ।

 त्रिपरा  में  मिजो-संकाराक  द्वारा  छापे  मारे  गये  स्थान

 1107.  श्री  दशरथ  न्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  बच्षों  में  त्रिपुरा  सीमा  में  मिजो-संकराक  ने  किन  किन  स्थानों  पर  छाप  मारे  त्नौर

 उस  से  कितने  परिवारों  को  क्षति  पहुंची  ;  और

 क्या  उन  क्षतिग्रस्तों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहसिन )  :  )  और  (@)  fager  सरकार  से  तथ्य  मालूम

 किये जा  रहे  हैं  ।

 त्रिपुरा  में  कताई  मिल  और  पटसन  मिल को  स्थापना

 1108  श्री  ददारथ  क्या  fader  व्यापार  मंती  यह  बताने  कि  कृपा  करने  कि

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  एक  कताई  मिल  और  एक  पटसन  fra  स्थापित  करने

 कि  सिफारिश  की  है  ;  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  मिलों  की  स्थापना  करने  के  लिए  झ्रावयश्यक  अनमति  दे

 दी
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 fazar  व्यापार  मंत्रालय में  उप-मन्त्री  (att  got  :  तथा  त्रिपुरा में
 रूई  कताई  मिल  की  स्थापना  के  लिए  कोई  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  परन्तु  त्रिपुरा  प्रशासन  ने

 यहू  सुझाव  दिया है  कि  त्रिपुरा  में  एक  पटसन  मिल  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  पटसन  उगाने  वाले

 कुछ  क्षेत्रों  त्रिपुरा  भी  शामिल  नई  पटसन  मिलों  की  स्थापना  की  संभ:व्यताश्रों  पर  विचार

 करने  के  लिए  स्थापित  की  गई  समिति  के  प्रतिवेशन  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किय  जाने  के  पश्चात

 ही  उक्त  सुझाव  पर  उचित  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 त्रिपूरा  में  अलाभप्रद चाय  बागान

 1109.  श्री  ददारथ  देव  :  क्या  ~ faast  व्यापार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेगे  कि  :

 fager  में  यदि  कोई  अलाभप्रद  चाय  बागान  हैं  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  ;

 क्या  इनमें  से  कुछ  बागान  अधिकांश  समय  बद  रहते  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  उन्हें  चालू  रखने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  ato  :  तथा  में

 55  चाय  बागानों  में  से  लगभग  50%  को  श्रलाभकर  कहा  जा  सकता  है  ।  इन  अलाभप्रद

 बागानों  के  समय  बंद  रहने  के  संबंध  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  हैं

 sat  नहीं  उठता  ।

 त्रिपुरा  में  लागू  उड़ीसा  निवारक  नजरबन्दी  अधिनियम  के  अस्तगत  त्रिपुरा  में

 नजरबन्द  व्यक्ति

 1110.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  त्रिपुरा  में  लागू  किये  उड़ीसा  निवारक  नज  रबन्दी  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत

 aa  त्रिपुरा  में  कोई  व्यक्ति  नजरबन्द  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  नजरबन्द  व्यक्ति  की  नजरबन्दी  के  क्या  कारण है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  ara)  आर  त्रिपुरा  प्रशासन

 से  प्राप्त  सुचना  के  श्रनुसार  त्रिपुरा  में  उड़ीसा  निवारक  निरोध  1970  के  अन्तगंतु  जो

 त्रिपुरा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  भी  लागू  किया  गया  6  ब्यक्ति  नजरबन्द  हैं  ।  उन्हें  साव॑जनिक  व्यवस्था

 के  प्रतिकूल  गतिविधियों  के  लिए  नजरबन्द  किया  गया  है  ।

 सुपर  एक्सप्रेस  टेलीग्राफ  सर्विस

 1111  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हाल  ही  में  देश  में  प्रथम  बार  दिल्‍ली  और  बम्बई  के  मध्य  सुपर  एक्सप्रेस  टेलीग्राफ

 सविस  को  उद्घाटन  किया  गया  था  ;
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 यदि  तो  केवल  दिल्‍ली-बम्बई  सेवा  ही  श्रारम्भ  करने  के  क्या  कारण

 इस  परियोजना  पर  अतिरिक्त  लागत  कितनी  आयेगी  और  प्रेषक  से  कितना  शुल्क
 लिया  जायेगा  और

 टेलीफोन  में  काल  शुल्क  तथा  समय  से  इसकी  तुलनात्मक  स्थिति

 क्या

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  बहर
 ष  ० हग  )  जी  ।  यह  केवल  टेलीफोन  नम्बरों  के

 पतों  पर  भेजे  जाने  बाले
 तारों

 तक  ही  सीमित  है  ।

 इसे  श्रारम्भ  में  प्रयोग  के  तौर  पर  शुरू  करने  के  लिए  केवल  दिल्‍ली  बम्बई  मार्ग  को

 चुना  गया  था

 कोई  श्रतिरिक्त  लागत  नहीं  आएगी  ।  भेजने  वालों  से  केवल  सामान्य  प्रस  तारों  का

 शुल्क  लिया  नाता  है  ।

 लाइटनिंग  टेलीफोन  कालों  पर  उतन  ही  समय  के  एक  साधारण  काल  को  गुना

 शुल्क  जाता  जबकि  सूपर  एक्सप्रेस  तार  सेवा  के  लिए  केवल
 एक्सप्रेस  शुल्क  लगाया

 जाता है  ।

 इन्टेलीजेन्स  ब्यूरो  में  परिवर्तन

 1112.  श्री  ar  कुमार  सांघी
 :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  समस्त  eri fardta  संगठन  में  किये  जा  रहे  हैं  me  और  श्रधिक

 प्रभावी  ढंग  से  काम  करें  तथा  इस  सम्बन्ध  में  पहली  कार्यवाही  यह
 है  कि  इन्टैलिजेंस  ब्यूरो  के  सभी

 उच्च  अधिकारियों  को  स्थानान्तरण  के. श्रादेश  दे  दिये  गये  हैं  ?  और

 क्या  ब्यूरो  के  महत्वपूर्ण  विभागों  को  भविष्य  में  असैनिक  जिनका  पुलिस

 aya  सेना  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होगा  के  अ्रधघीन  रखा  जायेगा  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र

 सरकार  सुचना  विभाग  समेत

 र
 झपने  विभिन्न  संगठनों  के  कार्य  उनकी  कार्यक्षमता  में  सुधार  ला  सर  ष्टि  से  पुनरीक्षण

 frat
 रहती  यह  सच  नहीं  कि  आसूचना  विभाग  के  उच्च  अधिका  धक  द  को  स्थानान्तरण

 के  आदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।

 जी  श्रीमान

 जमन  जनतांत्रिक  गणतंत्र  हारा  भारत  से  मांगा  गया  अतिरिक्त  कण

 1113,  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  जमन  जनतांत्रिक  गणतंत्र  रन  भारत  से  2  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  ऋण  की

 मांग की  है  ;
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 eee

 यह  ऋण  लिए यदि  तो  Qe  मांगा  गया  है
 ?  और

 इस  संबंध  में  भारत  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  है
 ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  से  भारत  सरकार

 द्वारा  द्विपक्षीय  वाणिज्य  संबंधों  की  रूपरेखा  के  अंतर्गत  wer  सरकारों  को  तकनीकी  ऋणों  का  प्रदान

 करना  गोपनीय  स्वरूप  का  होता  है  तथा  इन  प्रबन्धों  के  ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  |

 भुवनेश्वर  स्थित  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  के  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  कर्मचारियों

 द्वारा  त्यागपत्र  दिया  जाना

 L114.  श्री  देवेन्द्र  सत्पथी  :  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भुवनेश्वर  स्थित  क्षेत्रीय  अनुसंधान  प्रयोगशाला  के  निदेशक  पद  त्याग  करने  से  पूर्व

 शाला  से  कितनी  श्रवधि  तक  अनुपस्थित रहे  थे  ;

 निदेशक  की  अनुपस्थिति  के  दौरान  कितने  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  aaratfeat  ने

 त्याग  शौर

 क्या  सरकार  प्रयोगशाला  द्वारा  किए  गए  काय  से  सन्तुष्ट  है  ?

 योजना  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  मंत्री  सी०  सुब्रहमण्यम  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।  [  ग्रंथालय सें  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  283/71]

 आठ  |

 क्षेत्रीय  श्रनुसन्धान  भुवनेश्वर  की  न्यवस्था  के  लिए  उत्तरदायी  कार्यकारिणी

 परिषद्‌  ने  प्रयोगशाला  सम्बन्धी  कार्यों  पर  कोई  प्रतिकूल  टिप्पणी  नहीं  की  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  पांच  दिवसीय  सप्ताह  का  आरम्भ  किया  जाना

 1115.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मैसुर  सरकार  ने  अपने  कमंचारियों  के  लिए  पांच  दिवसीय  सप्ताह  आरम्भ  कर

 दिया

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  उसी  नीति  को  अपनाने  का  विचार

 क्या  सरकार  का  बिचार  सभी  राज्यों  और  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  व्यापार

 ठनों  द्वारा  पांच  दिवसीय  सप्ताह  नीति  अपनाएं  जाने  की  सिफारिश  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 राम  निवास  :

 जी

 हां  प्रयोगात्मक  आधार  पर  ।
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 तथा  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 RTHTAaAT,  कलकत्ता  से  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिए  कार्यक्रम

 1116.  श्री  सुबोध  हंसदा  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  के  कलकत्ता  केन्द्र  से  श्रनुसूचित  श्रादिम  जातियों  व  लिए  प्रसारित

 होने  वाले  साप्ताहिक  कार्यक्रम  में  इसके  लागू  होने  से  अब  तक  सुधार  हुआ

 क्या  विभिन्न  अनुसूचित  श्रादिमजातियों  के  संगठनों  तथा  व्यक्तियों  ने  कार्यक्रम  की  रीति

 में  परिवतंन  करने  के  लिए  श्रापत्तियां  उठाई

 क्या  इस  कार्यक्रम  का  प्रसारण  सप्ताह  में  दो  बार  करने  तथा  इसकी  श्रवधि  बढ़ाने  के

 लिये  भी  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  3q-Fat  धर्म  GQ  UG वीर  faz  :  प्राकाशवाणी  के

 कत्ता  केन्द्र  से  साप्ताहिक  सन्थाली  कार्यक्रम  कई  वर्षों  से  प्रसारित  किया  जा  रहा  है  तथा  इसके  स्तर  में

 सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।

 नहीं  ।

 हां  ।  इस  कार्येक्रम  की  अवधि  तथा  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सुझाव

 समय  पर  मिले  हैं  ।

 OlTaal  WrratattT  परकारण |  समय  में  wer  कार्यक्रमों  की  मांगों  के  कारण इन  सुझावों  को

 सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 योजन  मंत्री  [, |  AAT Ft की  यात्रा

 मंत्री इग्  नर द्र  बता ने णतान  की  कृपा  करेंगे  कि  : 1117.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहो  :  क्या  योजना  ह

 ~
 क्या  उन्होंने

 गज क  कि  al  मंत्रालय  का  क  कड
 ै  2  संभालने  के  फइचात  अमरीका  की  याब्रा

 की

 क्या  यह  यात्रा  योजना  के  लिए  अमरीकी  सहायता  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में

 और

 यदि  तो  इस  यात्रा  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  सोहन  जी  हां  ।

 जी  नहीं  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 डट  ल  न

 कोयम्बत्र  में  क्रास  बार  टेलीफोन  एक्सचेंज  दुरू  करना

 1118  श्री  मरासोली  मारन  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयम्बतूर  में  क्रास  बार  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 >  और

 यदि  तो  यहं  कब  तक  स्थापित  किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  qT )  जी  हां  कोयम्बत्तूर  में  1000  लाइनों

 का  एक  कासबार  एक्सचेज  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ज्योही  मौजूदा  एक्सचेंज  की  क्षमता  के  बराबर  टेलीफोन  लगा  दिए  जाने  की  संभावना

 हो  जाएगी  र  टलीफोनों  की  माँग  पूरी  करने  के  लिए  दूसरा  एक्सचेंज  लगाना  उपयुक्त
 वित  एक्सचेंज  की  स्थापना  का  कार्य  हाथ  में  ले  लिया  जायगा  |

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  प्रवासन  सुधार  अयोग  की  सिफारिशें

 1119.  Mawel  मारन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  प्रशासन  सुधार  श्रायोग  की  सिफारिशों  पर  क्या  निर्णय

 किया  है  ?

 गह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  केन्द्र-राज्य

 सम्बन्धों  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  की  रिपोर्ट  विचाराधीन  है  |

 राज्य  पुलिस  आयोग  की  fararfzait  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये

 तमिलनाडु  राज्य  को  वित्तीय  सहायता

 1120.  श्री  सरासोली  सारन  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  राज्य  पुलिस  अ्रायोंग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिए  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  और

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  सरकार  कीं  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  gisey  चन्द्र  जो  हां  श्रीमान  ।  तमिलनाडु

 सरकार  ने  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त  पुलिस  आयोग  की  कुछ  सिफारिशों  को  कार्यरूप  देने  के  लिए

 केन्द्र  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  का  झ्तुरोध  किया  है  ।

 अपने  पुलिस  बलों  के  श्राधुनिकीकरण  के  लिए  राज्यों  को  ऋण  तथा  अनुदान  सहायता

 नें  कीं  योजना  के  जो  दो  ag  पूर्व  आरम्भ  की  गई  जहां  तक  सम्भव  राज्य  सरकार

 को  सहायता  करने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारत  सरकार  इस  मामले  की  जांच  कर  रही  हैं  ।
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 मद्रास  में  UIA .  को  TIA

 1121.  श्री  मरासोली  मारन  :  1
 गृह

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाड्‌  सरकार  ने
 केन्द्रीय

 सरकार  से  मद्रास  में  को  बदलने  की
 ्

 अनुमति  म  T  120.0  =r
 oo)  और

 यदि  हों  तो  उस  पर  ota
 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  तथा  (a)  तमिल  नाडु  के  मुख्य  मंत्री  ने

 तमिल  नाडु  के  राज्यपाल  के  राजकीय  aa  को  बदलने  सुझाव  देते  हुए  प्रधान  मंत्री  को

 लिखा  था  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  मुख्य  मंत्री  को  उत्तर  दिया  है  जिसमें  कहा  गयां  है  कि  राजभवन  में

 मितव्ययता  बरतने  के  तरीके  निकाले  जाने  किन्तु  इस  विषय  से  सम्बन्धित  कोई  नीति  अखिल

 भारतीय  नीति  होनी  चाहिए  ताकि  जो  भी  निर्णय  लिया  जाय  सभी  राज्यपालों  पर  लागू  हो  सके  ।

 मुख्य  मंत्री  को  यह  भी  सुचित  कर  दिया  शया  है  कि  गृह  मंत्रालय  द्वारा  इस  प्रश्न
 की  तथा  दूसरे

 मामलों  में  मितव्ययता  लाने  के  प्रश्न  की  जांच  की  रही  है  ।

 मदुर॑  और  तिरुचिरापल्ली  में  टेलिफॉन  veaat  का  facatz

 1122  श्री  AMAT  मारन  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  far  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मदुर  ote  में  टलिफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ;  ग्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्री  (sat  हेमवती  नंदन  :  तथा  (a)  जी  नहीं  ।
 इन  दोनों  स्थानों

 ey  a¥  a पर  एक्सचेंजों  का  तुरन्त  विस्तार  करने  का  अभी  को  स्त  नहीं  |  3  एक्सचेंजों  की  मौजूद

 क्षमता  वत्तेमान  ््रौर  at  कुछ  वर्षों  संभावित  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 31-3-1971  को  स्थिति  इस  प्रकार  थी  :

 एक्सचज  T  जालू  कनेक्शन
 प्रतीक्षा  सूची

 मदुर  7,200  5,942  133

 तिरूचिरापलली  3,843
 द

 कोई  नहीं

 दिल्‍ली  के  डाकघरों  में  प्रयोग  किए  जाने  वाले  सनीआडंर

 आदि  फ्र  अंग्रेजी  भावक  का  न  होना

 1123.  श्री  बी०  एस०  मति ्  :  कया  संचार
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  के  डाकखानों  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले  AATAIST  फार्म  बचत  बैंक

 से  धनराशि  निकालने  के  लिये  प्रयोग  किये  जान  वाले  फार्म  आदि  हिन्दी /  उदूँ  न  जानने  वाले

 व्यक्तियों  की  सुविधा  के  लिये  श्रंग्रेगी  भाषा  में  उपलब्ध  नही ंहै  ;  और
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 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने
 के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही है

 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  दिल्‍ली  के  डाकघरों  में  जनता  की  सप्लाई के

 लिए  हिन्दी  और  भ्रंग्रेजी  दोनों  में  व्दिभाषी  छापे  गये  फार्म  उपलब्ध हैं  ।  दिल्‍ली  संकल

 में  सप्लाई  के  लिये  बचत  बैंक  से  पैसा  निकालने  के  ord  हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  अलग  ग्रलग  छापे
 जाते  हैं  ।  waist  में  इस  फार्म  का  स्टार  दिल्‍ली  सर्कल  के  कुछ  डाक  घरों  में  श्रस्थायी  रूप  से

 समाप्त  ठो  गया  था  |

 दिल्‍ली  सकल  के  सभी  डाकघरों  में  हिन्दी  और  waist  में  छापे  गये  फार्मो  का

 ws पर्याप्त  स्टाक  रखने  के  लिए  कदम  उठाए  गए  Q

 उपग्रह  संचार  पर  आधारित  टेलीविजन  केन्द्रों  की  स्थापना

 1024  श्री  चन्द्रदोखर  सिह  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करग

 कि

 क्या  सरकार ने  इस  बीच  चौथी  पंत्रवर्षीय  योजना  में  पांच  टेलीविजन  केन्द्रों  के

 रिक्त  भारत  में  बड़ी  संख्या  में  टेलीविजन  ee  स्थापित  करने  के  लिये  कुछ  तन्य  योजनाएं  बनाई

 हैं  ्रौर  उन  पर  विचार  किया

 क्या  इन  नई  योजनाओं  को  परमंाण  उर्जा  श्रायोग  की  योजनांश्रों  के  साथ  जो  भारत  में

 उपग्रह  संचार  पर  आधारित  टेलीविजन  Hexcafod  करने  के  लि  ये  योजना  बना  रहा  समन्वित  किया

 जा  रहा  ;  और

 यदि  तो  इसको  मख्य  विशेषताएं  क्या हैं
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मत्त्रालय  में  उप-मंत्री  धर्मवीर  fag):  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 काल  के  दौरान  लगाए  जाने  वाले  टलीविजन  केन्द्रों  के  देश  में  बड़ी  संख्या  में  टेलीविजन

 केन्द्र  स्थापित  करने  का  gat  wat  विचाराधीन  है  ।

 डी०  ए०  ई०  तथा  एन०  To  एस०  ए०  के  बीच  हुए  एक  करार  के  उपग्रह  से

 टेलीविजन  टांसमिदन  तथा  आवध्धित  पंचायती  सेटों  पर  सीधे  रिसेप्शन  पर  1974  में  प्रयोग  किया

 जाएगा  ।  इस  प्रयोग  के  परिणामों  को  ध्यात  में
 ि

 रखते  हए  देश  में  टलीविजन  केन्द्रों  के  विस्तार  को

 योजना  तैयार  की  जाएगी  ate  इसको  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  की  अन्तरिक्ष  संचार  सुविधाएं  स्थापित

 करने  की  योजना  के  साथ  समन्वित  किया  जाएगा  |

 इस  अवस्था  पर  कुछ  कहना  श्रसामयिक  होगा  ।

 Issuance  of  special  Postal  ड  tamps ह  ॥1हू

 1125  Shri  M.  C.  Daga  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  occasions  on  which  special  Postal  Stamps  were  issued  during  the

 last  three  years;  and
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 (b)  the  extra  expenditure  incurred  by  Government  thereby?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :

 Year  Occasions

 (a)  1968  19

 1969  21

 1970  24

 (b)  1968  Rs.  2,26,545.19

 1969  Rs.  1,86,262.03

 1970  Rs.  3,07,  167, 36

 स्वर्गीय  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  का  वृत्त  चित्र

 1126,  श्री  बजराज  सिंह  कोटा  कया  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बतासे  की  कपा

 करेंगे  किं  :

 क्या  सरकार  को  विचार  स्वर्गीय  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  जीवन  पर  एक  वृत्तचित्र

 बनाने  का  और

 यदि  तो  इस  समय  मामला  किस  स्थिति  में  है  ?

 सूचना और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उए-मन्त्री  धर्मवीर  :  तथा  फिल्म

 प्रभाग  व्दारा  स्वर्गीय  लाल  aor
 Wels  र  शास्त्री  पर  निम्नलिखित  aa  चित्र  बना  कर  रिलीज  किए

 (1)  शांति  की  खोज

 (2)  शॉति  ar

 (3)  लाल  बहादुर  शास्त्री  को  श्रद्धांजली  ।

 मारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  समाचार  एजेंसी  की  स्थापना

 1127,  श्री  बेजराज  सिंह  कोटा  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  सम्पुर्ण  भारतीय  अन्तर्राप्ट्रीय  समाचार  एजेंसी  स्थापित

 करने  का  और

 यदि  ह  तो  इसकी  मुख्य  विशेषतायें  क्या  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  3q-HeaT  uyat La  :  तथा  भारत

 को  तथा  भारत  से  बाहर  समाचारों  को  प्रभावशाली  ढंग  से  भेजने  क  आवश्यकता  अनुभव  तारते

 हुए  सरकार  यह  चाहती  है  कि  पुरे  न  तथा  पर्याप्त  स्टाफ  सहित  एक  भारतीय  भश्रन्तर्राष्ट्रीय
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 —_—

 समाचार  एजेंसी  का  गठन  हो  ।  जबकि  सरकार  इस  प्रक।र की  एजेंसी  के  गठन  को  प्रोत्साहित  कर

 सरकार  का  यह  इरादा  नहीं  है  कि  वह  एजेंसी  की  मालिक  gi  था  उसका  चलाए  |

 आकाशवाणी  मंत्रणा  बोड  को  को  संख्या

 1128.  श्री  बजराज  सिंह  काटा  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षो ंमें  मंत्रणा  बोर्डों  की  कितनी  aoa  हुई  ;

 बोर्डों  ने  क्या  सिफारिदों  श्रौर

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सुझावों  को  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  Iyq-Aza}  THAT  :  से  एक

 विवरण  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।  [  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०

 284/71]

 आकाशवाणी  को  स्वायत्त  निकाय  के  रूप  A

 1130.  श्री  aaa  सिंह  कोटा  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राजनीतिक
 दलों  ने  श्राकाशवाणी  को  एक  स्वायत्त  निकाय  कै  रूप  में  बदलन

 के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसार  मन्त्रालय  में  sqaeat  धमंबीर  हां  ।

 12  1970  को  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  681  के  उत्तर  में  लोकसभा  को  जो

 यह  निश्चय  बताया  मया  था  कि  सरकार  ने  फिलहाल  श्राकाशवाणी  को  स्वायतशासी  निगम  में  न

 बदलने  का  Lv fara  किया  उसमें  कोई  परिवतंन  नहीं  gare  |

 सरकार  के  प्रशासनिक  ढांचे  पर  परिवर्तन

 1131,  श्री  रब  एस०  मति क्ष  :  क्या  गृह  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1971  को  सचिवालय  प्रशिक्षण  दिल्‍ली  के  वाधिक  दिवस  उत्सव

 पर  भाषण  देंते  हुये  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ने  उल्लेख  किया  था  कि  प्रशासन  के  विभिन्न  ढांचों  में

 आमूल  परिवर्तन  किया  और

 यदि  तो  क्या-क्या  परिवर्तन  करने  को  बिचार  है  तथा  ये  परिवर्तन  किन-किन

 विभागों  में  किये  जायेंगे  ?
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 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :
 और

 )  वक्तव्य  में  इस

 के श्यकता  पर  जोर  दिया  गया था  वि  प्रशासन  के  लक्ष्य  श्र  श्रादशे  तेजी  से  बदलते  हुए  समाज

 >
 अनुरूप  होने  चहिये  ।  सरकार  में  लगातार  परिवतन  तथा  सुधार  होता  रहता

 जिनवा  उद्देश्य  प्रश।सनीक  गतिविधि  को  समाज  की  आवश्यकताओं  के  अ्रनुरूपਂ  बनाना

 है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  प्रशासनिक  सुधार  झ्रायोग  द्वारा  देश  के  लोक  प्रशासन  व्यापक

 समीक्षा  की  जाती  है  और  इससे  प्रशासनिक  व्यवस्था  को  सुव्यवस्थित  करने  के  बारे  में  श्रनेक  नये  विचार

 प्रकट  होते  सरकार  ने  पहले  ही  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  श्रनेक  सिफारिशों  पर  fata  कर

 लिए  हैं  इनसे  तथा  अन्य  परिवतंनों  से  जिन्हें  प्रशासनिक  प्रबन्धों  की  एक  निरंतर  समीक्षा  के

 स्वरूप  श्रारम्भ  किया  जायेगा  प्रशासन  के  ढांचे  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  होंगे  ।

 गांधीनगर  और  अहमदाबाद  के  बीच  सीधे  डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था

 1132.  श्री  के०  एस०  चावडा :  बया  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गांधीनगर  ale  अहमदाबाद  के  बीच  सीधे  डायल  घुमा  कर  टेलीफोन  करने  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  वर्ष  1968  में  अग्रिम  काय॑वाही  की  गई  थी  श्रौर  उपकरण  प्राप्त  करने  के  लिये

 देश  दिये  गये  और

 (a)  यदि  तो  सरकार  उपयुक्त  सीधे  डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  की  व्यवस्था  को

 कंब  तक  चालू  कर  देगी  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  जी  गांधी  नगर  और  अहमदाबाद  के

 बीच  सीधे  डायल  करने  की  योजना  बनाने  के  लिए  अग्रिम  कर्रवाई  1968  में  आरंभ

 कर  दी  गई  थी  ।

 जायंगी  । श्राशा  है  कि  यह  योजना  1973  तक  चालू  कर  दी

 सोनारों  आसाम  की  खराब  टलीफोन  सेवा

 1133,  श्री  fara  नारायण  शास्त्री  :  कया
 संच।र

 मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सोनारी  आसाम  के  टरलिफोन

 WYATT  ने  (1)  निरंतर  खराब  टेलीफोन  (2)  गलत  और  शभ्रधिकਂ  राशि  के  (3)

 शिकायतों  के  प्रति  कार्यवाही  न  करने
 के

 विरोध  में  अपने  टेलीफोन  कनेक्शन  कटवा  लिये  श्र

 यदि  हां  तो  इस  मामले में  उनका  क्या  का्थवाही  करने  का  विचार

 रांचार  मंत्री  हेमबती  नंदन  :  प्रश्न  के  इस  भाग  में  जैसा  कहा  गया  हैं

 जांच-पड़ताल  करने  से  वसा  नहीं  लगा  हाल  ही  में  बकाया  बिलों  का  भूगतान  न  करने  के  कारण  सोनारी

 में  कुछ  टेलीफोन  कनेक्शन  काट  दिए  गए
 थे

 set  ही  नहीं  उठता
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 244,  1971  लिखित  उत्तर

 शित

 Absence  of  adequate  arrangements  in  Jaora  Post  Office  in  Madhya  Pradesh

 1134.  Dr.  Laxminarain  Pandey व  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Post  Office  in  Jaora.in  Ratlam  District  of  Madhya  Pradesh,  which
 comes  under  L.S.G.  grade,  neither  has  adequate  number  of  employees  nor  other
 arrangements;

 (b)  the  number  of  employees  sanctioned  for  the  Post  Office  of  the  said  grade  and
 the  reasons  for  not  appointing  the  employees  according  to  the  sanctioned  strength;

 (c)  whether  the  general  public  have  to  face  difficulties  every  day  due  to  mismanage-
 ment  and  delay  in  work  asa  result  of  inadequate  strength  of  employees  therein;  and

 (d)  the  time  by  which  the  adequate  arrangements  are  likely  to  be  made  there?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  N.  Bahuguna)  (a)  No,  Sir.

 ह Om  ice  is  as  follows: (b)  The  staff  sanctioned  for  Jaora  L.S.G.  Sub

 Lower  Selection  Grade  Sub  1

 Clerks  है  के  ०.  ०  के  के  के  के  ॥

 Extra  Departmental  Stamp  Vendor.

 Head  Postman  के  क  क  ॥  है  क  क  ०  के  ०»  ०»

 कि  है  है  थ  के  ४  ह  क  वे  के  क  क  १  १  के  ०  १  १  के  ४  ७ Mail  Overseer

 Postmen  &  Village  Postmen  के  के  क  ॥  के  के  ह  क  क  क  ०  ०»  7+1

 Extra-departmentat  Messengers  नि  क  ह  क  ०

 Messengers  क  ४  ॥  क  ह  क  ०  ॥

 Mail  ८0115.  न्  4,  ०4  «  «

 Extra  Departmental  Chowkidar  क  क  क  ह  ह  ह  क  ह  ०»

 Part-time  Waterman  .  2  ०  ०  ०

 Part-time  Sweeper  कि  ह  के  क  के  के  ह  क  ०  है

 All  the  sanctioned  posts  stand  filled  up.

 (c)  Does  not  arise.  No  public  complaints  about  mismanagement  or  delay  have  been

 received.

 (d)  Does  not  arise.

 Import  Licensing  Office  in  Madhya  Pradesh

 1135.  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  (0

 state  :

 (a)  the  names  of  the  States  where  import  licensing  offices  are  functioning  indepen-

 dently  in  the  country  ;

 Pradesh  ; (b)  whether  there  is  no  such  office  in  Ma

 (c)  if  so,  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the  Mantralava

 to  set  up  an  office  of  the  Deputy  Chief  Controller  of  Imports  and  Exports  in  that  State;  and
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 Written  Answers  June  2,  1971

 (d)  if  so,  the  action  taking  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  George)  :  (a)  A
 statement  showing  the  names  and  addresses  of  licensing  offices  situated  in  various  States
 and  their  territorial  jurisdiction,  is  placed  on  the  Table  of  the  House.  [  Placed  in  Library,
 See  No  L.  T.  285/71].  These  licensing  offices  deal  with  applications  for  licences  pertaining
 to  the  importers  situated  in  their  jurisdiction,  except  in  cases  where  import  licensing  work
 has  been  centralised.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  The  matter  is  under  consideration.

 पदिचम  बंगाल
 में  सैनिक  टुकड़ियों

 और  केन्द्रीय  fra  पुलिस  at  लगातार

 लेनाती के  सम्बन्ध  में  पुनर्बिचार

 1136,  श्री  त्रिदिब  चौधरी  :  क्या  Nz  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  अ्रौर  पश्चिम  बंगाल  की  नई  लोकतंत्रात्मक  मिली  जुली  सरकार  ने

 जिसने  राज्य  में  2  1971  को  सत्ता  सम्भाली  राज्य  में  कानून  अर  व्यवस्था  की  स्थिति

 बनाये  रखने  के  हेतु  पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  fora  पूलिस  और  सैनिक  टुकड़ियों  की  लगातार  तैनाती

 के  weet  पर  पुर्नविचार  किया  है  ;

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  इस  श्राशय  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हम्ना

 है  कि  केन्द्रीय  रिजन  पुलिस  ate  सेना  को  राज्य  से  हटा  जाये प्रौर  उन्हें  राज्य  से  बाहर  सुगम

 स्थानों  पर  रखा  जाये  जिससे  कि  श्रापतकालीन  स्थिति  में  उनकी  सेवा  प्राप्त  हो  सके  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  (att  कृष्ण  चन्द्र

 :  सिविल  सत्ता  की  सहायता  +  लिये

 संघ  के  सशस्त्रदलों  को  तैनात  करन  के  प्रश्न  का  पुनरीक्षण  निरंतर  किया  जाता  है  और  संघ  के  सशस्त्र

 दलों  को  केवल  वहाँ  तैनात  किया  जाता  है  जहां  इस  प्रकार  की  सहायता  देने  की  झ्रावश्यकता  पड़ती  है
 |

 )  = ती
 है  श्रीमान  |

 fn
 प्र  क  नहीं  उठता  ।

 सिल्वर  में  रेडियो  eetta नि

 1137.
 श्रीमती  ज्योत्सना  चंदा

 :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  सिल्वर
 में

 रेडियो  स्टेशन  कब  चालू  करने  का  है  ;

 (a)  क्या  सश्कार  जानती  है  कि  गौहाटी  श्राकाशवाणी  केन्द्र  से  मणिपुरी  भाषा

 में  प्रसारण  नहीं  होता  है  ;  और
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 12  1893  अविलम्बनीय  लॉक  महत्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 यदि  तो  सरकार  ने  यदि  कोई  उपचारी  artery  की  की  है  त  क्या ? द

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय में  34-HiT  (att  भ्मंवीर
 :  1973  में  ।

 at

 गोहाटी  केन्द्र  wet  सेवा-क्षेत्र  के  श्रोताओं  की  आवश्यकताएं  पूरी  करता  है  ।  बंगला

 भाषा  में  प्रसारण  सिलीगुड़ी  तथा  क्सियांग  केन्द्रों  से  तथा  मणिपुरी  माषा  में

 इम्फाल  केन्द्र  से  किए  जाते हैं  |

 Newsprint  quota  for  M.  P.  weeklies  etc.

 1138.  Dr.  Laxminarain  Pandey  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  quota  of  newsprint  allocated  annually  to  each  of  the  Dailies.  Weeklies  and

 Bi-weeklies  published  from  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  the  basis  of  fixing  newsprint  quota  for  these  papers?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri  Dharam  Bir

 Singh)  :  (a)  A  statement  showing  the  news  print  quota  given  to  dailies,  weeklies  and
 bi-weeklies  published  from  Madhya  Pradesh  for  the  licensing  year  1970-71  is  at  Appendix

 [  Placed  in  Library.  See  No.  2...  286/71  |

 (b)  The  basis  of  allocation  of  newsprint  to  dailies,  weeklies  nnd  other  periodicals  is
 given  in  the  Newsprint  Allocation  Policy  announced  at  the  beginning  of  cach  licensing
 year.  It  is  mainly  related  to  the  average  circulation,  average  number  of  pages  and  page-
 size  of  a  newspaper  and  increases  allowed  under  the  policy  in  each  licensing  period.  A  copy
 of  the  Newsprint  Allocation  Policy  for  1971-72  was  laid  on  the  Table  of  the  House  on  26th
 May  1971.

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 ThA CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IM  PORTANCE

 सूती  कपड़ा  मिलें  बन्द  किये  जाने  की  कथित
 धमको

 प्रो ०  मधु  दंडवते  मैं  विदेश  व्यापार  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  ate  दिलाता  हूं  और  उनसे  निवेदन  करत  हूँ  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में

 एक  वक्तव्य  दें  |

 थ: ६16  में  सुती  कंपड़ा  मिलों को
 बन्द  करने  की  कथित  धमकी  और  उसके  परिणाम  स्वरूप

 हजारों  कपड़ा  मिल
 मजदूरों

 के  बेरोजगार  हो  जाने  की  संभावना  ।
 ”
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 Calling  Attention  to  Matter  0  Jyaistha  12,  1893  (Saka)
 Urgent  Public  Importance

 faz  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  जसा  कि  सदन  को  विदित  ही  है  सूती  वस्त्र  उद्योग

 aq  1965  से  किसी  न  किसी  कारण  से  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहा है  ।  वर्ष  1965  में

 पाक  संघष  के  फलस्वरूप  भारी  स्टाक  का  जमा  1966  aT  रुई  1966  TAT  1967

 कठिनाई में  सुखा  तथा  उसके  फलस्वरूप  तई  मंदी  श्रौर  1970-71  में  पुनः  रुई के  बारे

 सभी  का  उद्योग  पर  बरा  असर  पड़ा  |  हालाँकि  जब  कभी  एसी  विशेष  परिस्थितियां  पैदा

 हुई  उन  पर  कायंवाही  करने  के  लिए  कदम  उठाये  फिर  भी  समय  समय  पर  इन  सभी  कारणों

 से  मिल॑  बंद  हो
 दीग

 |  पिछले  तीन  वर्षों  से  किसी  भी  महीने  में  बंद  पड़ी  मिलों  की  संख्या

 40  से  60  तक  है  |  वर्ष  1970  की  पहली  छमाही  में  स्थिति  कुछ  हद  तक  बेहतर  थी  और

 बंद  पड़ी  मिलों  की  संख्या  औसतन  40  के  लगभग  रही  ।  माच  1971  में  यह  बढ़कर  56  हो  गई

 जबकि  प्राप्त  अ्रांकड़ों  के  ग्रनसा र  ५ श्र्प्रल  1971  में  इनकी  संख्या  55  थी  ।  पता  है  कि

 1971  में  4  बंद  मिले  खुल  गई  है
 परन्तु  बंद  मिलों  के  ताजा  gins  wet  विभिन्न  राज्यों  से  प्राप्त

 नहीं  हुए  हैं  ।  लेकिन  पिछले  कुछ  वर्षों  में  हर  महीन  कुछ  बंद  मिलों  का  खुलना  ौर  कुछ  कमजोर

 | वालू  मिलों  का  बंद  हो  जाना  एक  श्राम  बात

 2  197] मुझे  विदित  नहीं है  कि  माननीय  सदस्यों  की  यह यह  ध्यान  क्षण  सुचना  23

 के  बम्बई  के  एक  दैनिक  के  श्रंक  में  प्रकाशित  एक  प्रेस  रिपोर्ट  पर  ग्राधारित  है  ।  प्रेस  रिपोर्ट

 उल्लिखित  पांच  मिलों  के  संबंध  में  स्थिति  की  वस्त्र  झायक्त  तथा  महाराष्ट्र  के  म-ग्रायुक्त  द्वारा

 कर  ली  गई  है  ।  पता  चला है  कि  यद्यपि  थे  मिलें  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना

 रही  फिर  भी  उनके  तुरन्त  बंद  होने  की  कोई  ग्राथ का  नहीं  है  और  न  ही  इन  मिलों

 किसी  के  बंद  बारत  की  कौई  सुचना  मिली  है  वस्तत  समाचार  ca  में  पहले  ही  उसका  खंडन

 र  दिया  गया है  ।

 3  इस
 संदर्भ

 में  मुझे  हाल  ही  में  मिलों  के  भारी  संख्या  में  बंद  होने
 की

 कोई

 सुचनाएं
 नहीं  मिली हैं  |  बहरहाल यह  सत्य  है  fa  चालू  रुई  वर्ष  के  दौरान  रुई  की  कीमतों में

 तेजी

 से  वृद्धि  गौर  us Ql ease  प्रतिबंधों  तथा  माल  इकट्ठा  हो  जानें  के  कारण
 सूती

 वस्त्र

 उद्योग  की  धन
 संबंधी

 स्थिति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है
 ।  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  रुई

 तथा  tay  रेशे के के  भारी  मात्रा  में  आयात  प्राधिकृत  किये  गये  हैं  और  ऋण  संबंधी  प्रतिबंधों  के

 शिथिल  करने  दे  संबंध  में  उपधक्त  प्राधिकारियों  को  सुझाव  fey  गधे  हैं  ।

 4  बंद  मिलों  के  संबंध  में  कार्यवाही  करने के के  लिए  सरकार  के  पास  वर्ष  1967  तक  एक

 मात्र  साधन  उद्योग  तथा  अधिनियम  1951  ही  उपलब्ध  था  ।  इस  अधिनियम

 के  म्रतगत  अनेक  सिलों  का  प्रबंध  ग्रहण  fear  परन्तु  यह  देखा  गया  कि  यह  अधिनियम  प्रभावी

 सरकारी  प्रबंध  की  अनुमति  नहीं  देता  था  ।  अतः  सूती  वस्त्र  समवाय  का  प्रबंध  और

 मापन  अथवा  पुननिर्माण  )  1967  का  श्रधिनियमन  fear  गया  और  1968  में  राष्ट्रीय

 वस्त्र  निगम  की  स्थापना  की  गई  ।  इस  श्रधिनियम में  सरकार  द्वारा  मिलों  के  प्रभावी  तथा

 साथ  ही  चालू  संस्थाओं  के  रूप  में  परिसमापन  श्रथवा  कंपनियों  के  पुर्ननिर्माण
 की

 व्यवस्था है  ।  sa  परिणाम  स्वरूप  और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  तथा  साथ  ही  राज्य  सरकारों

 अथवा  राज्य  वस्त्र  निगमों  के  इस  समय  सरकार  द्वारा  27  सिलों  का  प्रबन्ध  किया  जा

 रहा है  |
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय
 2  1971

 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 के  बावजूद रुई  की  कीमत  में  नित  वृद्धि  के  परिणाम  स्वरूप  गंभीर  स्थिति  रहने

 जिसने  विशेषतया  कमजोर  मिलों  ah  लिए  बिशेष  कठिनाइयां  उत्पन्न  कर  दी  सरकार  ने

 ऐसी  मिलों  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराके  अधिमान्य  ऋण  सीमाओं  तथा  विदेशी  रुई  के

 टन  तथा  अन्य  उपायों  द्वारा  बिशेष  राहत  देकर  स्थिति  का  सामना  करने  का  प्रयत्न  किया
 है

 ।  केन्द्रीय

 राज्य  सरकारों  की  सलाह  लेकर  स्थिति  पर  निरन्तर  निगराती  रख  रही  है  ओर  किसी

 भी  मिल  ग्रथवा  मिलों  के  समूहों  द्वारा  मिलों  के  बंद  किये  जाने  की  अशंका  समाप्त  करने  के  लिए

 तुरन्त  उपाय  कर  रही है  ।  यह  विदित  होगा  किं  बड़ी  संख्या  में  मिलीं  की  बंद  होने  से  रॉकने  के

 लिए  प्रभावी  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  संबंध  में  कोई  आशंका  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय

 वस्त्र  निगम  तथा  इसके  साथ  हीं  राज्य  वस्त्र  निगमों  जहां  कहीं  भी
 च्
 ने  प्रस्थापित  fea  गये

 इस  संबंध  में  उत्तरदायित्व  सौंपा  गया  है  |  में  आशा  करता  हूं  कि  इस  संबंध  में

 नीय  सदस्य  इस  बात  की  सराहना  करेंग ेकि
 सरकार  इस  महत्वपूर्ण  समस्या  को  हल  करने  ने  लिए

 सभी  अपेक्षित  उपाय  कर  रही  है  ।

 Sito  मध्  दंडवते  :  कलकत्ता  जैसे  स्थानों  की  सूती  कपड़ा  मिलों  में  संकट  कोई

 श्राकस्मिक  घटना  नहीं  बल्कि  मिल  मालिकों  का  सरकार  पर  दबाव  डालने  का  एक  षडयंत्र  है

 जिससे  सरकार  रुई  का  अधिक  ata  करे  और  स्वदेशी  रुई  के  मूल्यों  में  कमी  हो  जाय  और

 सिल  मालिक  सस्ती  रुई  खरीद  कर  अधिक  लाभ  कमा  सकें  |  गत  ad  भी  मिल  मालिकों  ने  नियंत्रित

 fer  के  कपड़ों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  मूल्य  पु्रीक्षण  की  मांग  की  थी  परन्तु  सरकार

 इन  के  दबाव  में  नहीं  gray  ate  मिल  मालिकों  की  बात  नहीं  मानी  गई  ।  oa  फिर  ऐसा  ही  प्रयास

 किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  को  मिल  मालिकों  के  दबाव  में  नहीं  तानो  चाहिये  site  नियंत्रित  कपड़े

 के  मूल्य  में  किसी  भी  प्रकार  की  वृद्धि  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 संकटग्रस्त  मिलों  के  लिये  मिलमालिकों  ने  एक  उपाय  निकाला  है  ।  ने  सरकार  से  कहते  है

 कि  सस्ती  रुई  उपलब्ध  नहीं  है  ।  पुरानी  मशीनों  को  बदलने  के  लिये  उनके  पास  पर्याप्त  थन  नहीं

 हैं  तथा  उन्हें  ऋण  सम्बन्धी  सुविधायें  नहीं  मिल  रही  है  ।  इस  प्रकार  मिल  मालिक  भश्रप्रत्यक्ष  रूप

 में  सरकार  को  विवश  करना  चाहते  हैं  कि  संकटग्रस्त  मिलों  को  सरकार  अपने  अधिकार  में  ले  ले  और

 उन्हें  क्षतिपुति  का  भुगतान  कर  दे  श्रथवा  नई  मशीनें  लगाकर  मिलें  मिल  मालिकों  को  दे  दी  जायें  ।

 सरकार  को  ऐसी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  कि  संकटग्रस्त  मिलों  के  सम्बन्ध  में  मिल  मालिक
 अपनी

 धारणाओं  को  बदने  ।

 इसके  पश्चात  कपास  का  उत्पादन  करने  उपभोक्ताओं  तथा  सूती  कपडा  मिलों  में  ars

 करने  वाले  मजदूरों  की  समस्याश्रों  को  सुलझाना  है  ।  कया  सरकार  राष्ट्रीय  रुई  निगम  के  अधिकार

 क्षेत्र  का  विस्तार  करेगी  जिससे  उत्पादकों  को  श्रावश्यक  बीज  उपलब्ध  कराये  जा  सकें  ।  धागों  के

 उत्पादन  सम्बन्धी  गतिविधियों  की
 देखभाल  की  जा  सके  तथा  कपडा  मिलों  को  समान  श्रनुपात  में

 इनका  वितरण  किया  जा  सके  |

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  भी  cat  है  कि  बम्बई  जैसे  स्थानों  के  ब्यापार  मजदूर  संघों  ने

 मजदूरों  को  इस  प्रकार  का  परामर्श  feat  हैं  कि  यदि  मिलें  बंद  होती  हैं  तो  बे  मिलों  को  न  छोड़ें  शर

 वहाँ  खालि  बेठकर  acer
 रुला  लकर  ।  कया  सरकार  इस  देश-ब्यापी  गम्भीर  स्थिति  से  परिचित  है  ?
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 Calling  Attention  to  Matter  of  June  2,  1971

 Urgent  Public  Importance

 ee ae

 सूती  कपड़ा  मिलों  का  ve  संकट  निरन्तर  चलने  वाला  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या

 सरकार  का  विचार  श्रपनी  नीति  का  पुनरीक्षण  करने  तथा  इनक  राष्ट्रीयकरण  ग्रथवा

 करण  करने  का  है  जिसके  अन्तर्गत  मिलों  को  सरकारी  एजेन्सियों  के  नियंत्रण  में  दे  दिया  जाय

 1967  में  बम्बई  की  सक्से रिका  सूती  कपड़ा  faa  को  सरकार  ने  श्रपन  अधिकार  में
 ले

 लिया

 थो  | |  मामला  बम्बई  उच्च  न्यायायालय  में  गया  और  वहां  उसके  पुननिमाण  की  स्वीकृति  दे  दी  गई

 इस  प्रकार  सरकार  को  मिल  से  हटना  पड़ा  ।  अन्त  में  मिल  बन्द  हो  गई  और  मजदूरों  कों  निकाल

 फेका  गया  |  सरकार  को  इन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  अथवा  सामाजिकीकरण  करने  से  पुर्व  इन  सभी

 बातों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।

 श्री  एल ०  एन०  मिश्र  :  यह  ठीक  है  बहुत  सी  मिलों  की  स्थिति  भ्रच्छी  नहीं  है  ।  जिन

 > मिठों  में  प्राथिक  संकट  उन्हें  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  अपने  नियंत्रण  में  ले  रहा है  ।  इस  समय  उनके

 पास  27  मिलें  हैं  और  13  अन्य  मिलों  का  मामला  विचाराधीन है  ।  यह  संभव  है  कि  हम  इन  मिलों

 को  भो  ग्रपने  नियंत्रण  में  ले  लेंगे  ।  कठिनाई  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  स्वीकार  करना

 है  कि  जब  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  ava  हाथ  में  लेती  है  तो  उसे  50  प्रतिशत  निवेश  देना

 होगा  ।

 नियंत्रित  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कपडा  मिल  मालिकों  के  दबाव  में  ग्राने

 का  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।  हम  मध्यम  मोटर  श्रौर  अन्य  नियंत्रित  प्रकार  के  कपड़ों  के  मृत्य  में

 वृद्धि  नहींकर  रहे  हैं  |

 जहां  तक  मजदूर  वर्ग  की  बेरोजगारी  सम्बन्ध  यह  सत्य  है  कि  जब  मिलें  बन्द  होंगी  कई

 मजदूर  बेरोजगार  हो  जायेंगे  और  यह  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  हो  जायेगी  |  इनके  बन्द  होने  का  मुख्य

 कारण यह  हैं  कि  हमारे  पास  जो  मिलें  वे  पुरानी  पड़  गई  है  और  अन्य  मिलों  के  साथ

 योगिता  नहीं  कर  सकती ।  इन  मिलों  का  या तो  आधुनिकीकरण करना  है
 या  उन्हें  बन्द  करना  है

 ।

 यह  कायें  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कर  रहा  है  ।

 श्री  aq
 :  सूती  कपडा  मिलों  में  एकवर्ग॑  कपास  मिल

 मजदूरों  तथा  उपभोक्ताओं  का  सरकारी  सहयोग  से  शोषण  कर  रहा  है  ।  ् माच  1971  में  बन्द

 मिलों  की  संख्या  56  तक  पहुंच  गई  थी  ।  जबकि  गत  वर्ष  यह  संख्या  40  थी  ate  राष्ट्रीय  कपड़ा

 निगम  एक  मूक  दशक  ।  पद्चिम  बंगाल  की  कुल  41  मिलों  में  राष्ट्रपतिशासन

 काल  में  18  मिलें  बंद  हो  गयीं  ।  24000  कपड़ा  मजदूर  बरोजगार  हो  गये  ।  मिल  मालिक  सभी

 निधियों  को  हड़प  गये  यहां  तक  कि  मजदूरों  की  भविष्य  निधि  का  भी  दुरुपयोग  किया  गया  और

 सरकार  सब  कुछ  देखती  रही  ।  बम्बई  तथा  अहमदाबाद  के  मिल  मालिक  पठ्चिम  बंगाल  के  बाजारों

 पर  अपना  नियंत्रण  बनाये  रखना  चाहते  हैं  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  कपड़े  उत्पादन

 आवश्यकता  का
 5

 प्रतिशत  होता  है  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  महाराष्ट्र  में  7,  गुजरात  में  5,

 नाडू  में  4,  उत्तरप्रदेदा  में  2,  मध्यप्रदेश  में  4  और  तथा  राजस्थान  में  से  प्रत्येक  को  एक

 मिल  अपने  अधिकार  क्षेत्र  में  लिया  है  ।  इनमें  पश्चिम  बंगाल  की  एक  भी  मिल  नहीं  है  मंत्री

 महोदय  नें  24  1970  को  राज्य  सभा  मे  कहा  था  कि  ag  शीघ्र  ही  कोई  arias
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय
 12  1893

 की  झोर  ध्यान  दिलाना

 एएए

 को  सरकारी  अधिकार  क्षेत्र  hs  i  at
 अतः  पश्चिम  बंगाल  की  संकटग्रस्त  मिलों

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?  पठिचिम  बंगाल  में  पूजी  निकष  की  बहुत  बड़ी  कसी  है  ।
 गर

 पाता
 मुझे  बताया  गया  है  कि  इस  कमी  के  कारण  मिलों  की  एक  तिहाई  क्षमता  का  उपयोग  हो

 >
 र
 प्र्

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  सूती  कपड़ा  मिल  मालिक  को  गुजरात  ग्रौर  बम्बई

 के  मिल  मालिकों  की  अपेक्षा  एक  गांठ  रुई  के  लिये  100  रुपये  अधिक  देना  पड़ता  है  ।  क्या  सरकार

 मासले  में  भी  किया  गया
 समान  मूल्य  सम्बन्धी  कोई  नीति  बनाने  जा  रही  है  जसा  कि  इस्पात  के

 है  बंगाल  की  कई  मिलों  से  सरकार  को  राजस्व  रुप  गें  करोड़  रुपया  दिया  जाता  है

 कपड़ो  मिलोंकी  स्थिति  में  सुवार  करने  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  बेरोजगार  मजदूरों  की  समस्या

 को  सुलझान  के  लिये  सरकार  q  कौन  से  विज्ञेष  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  एल०  एन०  fast  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  कई  कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  गयी  हैं

 और  मजदूर  बेरोजगार  हो  गये  हैं  हमने  राज्थ  के  मुख्य  सचिव  से  इस  बारे  में  चर्चा
 की

 है  और  उन्हें

 यहं  सुझाव  दिया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रस्ताव  का  मानना

 चाहिये  ताकि  वे  कुछ  चलाई  जा  सकने  वाली  मिलों  को  अपने  हाथ  में  ले  ।  5  या  6  मिलें  ऐसी  हैं

 जिन्हें  हम  aah  श्रधिकार  क्षेत्र  में
 ले

 सकते  हैं  ।  मैंने  पश्चिम  बंगाल  को  लिखा  थाकि  वे

 लागत  का  50  प्रतिशत  दे  तो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लें  सकता  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनजीं  :  कपड़ा  मिल  मालिक  मिलों  की  मशीनरी  से  लाभ

 उठाते हैं
 र  जब  मशीनें  बेकार  हो  जाती  हैं  तो  इन्हें  सरकार  को  देने  की  बाते  उठायी  जाती

 हैं
 ।

 श
 सरकार  इन  मिलों  का  नवीकरण  करके  फिर  उन्हीं  मिल  मालिकों  को  दे  देती  हैं  ।  vat  नहीं  करना

 चाहिये  ।
 उत्तर  प्रदेश

 में
 भी  दो  जिले  सरकार  ने  श्रपने  अधिकार  क्षेत्र  में  ले  ली  इन  मिलों  को

 aa  मिल  मालिकों  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  क्या  इस  सम्बन्ध  में  काई  नीति  बनाई  गई

 उद्योग  तथा  विनियमन )
 अधिनियम  के  श्रन्तर्गत  विस्तृत  जाँच  में  बहुत  समय  लगता है

 ।  क्या

 इस  व्यवस्था  के  अतिरिक्त  इन  मिलों  को  सरकारी  अ्रधिकार  क्षेत्र में  लेने  वे  लिये  अ्न्थ  कोई  उपाय

 निकाला  गया  हैं  |

 ng  कहा  गया  था  कि  रामरतन  गुप्ता  की  लक्ष्मी  रतन  मिल  को  सरकारी  अधिकार  क्षेत्र  में

 लिया  जायगा  ।  श्री  ग्प्ता  किसी  प्रकार  का  कोई  भी  विक्रय  आयकर  और  सम्पत्ति  कर

 सरकार  को  नहीं  देते  हैं  सरकार  ने  कपड़ा  आयुक्त  तथा  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक

 तथा  मंत्रालय  के  सचिव  का  एक  दल  नियुक्त  किया  था  ।  इस  दल  ने  हाल  में  age  का  दौरा

 fara  और  मिल  मजदूरों  की  दयनीय  स्थिति  देखी  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  पश्चिम  बम्वई  तथा  कॉयम्बत्र  की  बन्द
 मिलों

 को

 अपने  अधिकार  क्षेत्र  में  लेने  के  लिये  कौन  से  ठोस  कदम  उठा  रही  है  ।  बहत  सी  मिले  जो  सरकार

 ने  श्रपने  हाथ  में  ले  ली  झभी  तक  उन्हें  चालू  नहीं  विया  गधा  है  ।  यह  बड़े  ही  खेंद  की  वात  है  ।

 क्या  सूती  कपड़ा  मिलों  के  बन्द  किये  जाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया  गया है
 ?  क्या  कोई  ऐसा

 marae  है  जिसे  सरकार  क्रियान्वित  करेगी  कि  बिना  नोटिस  दिये  तथा  बिना  पर्याप्त  कारण  बताये

 कोई  सूती  कपड़ा  मिल  मालिक  faa  को  बन्द  नहीं  कर  सकता  ।  क्या  लक्ष्मी  रतन  कपड़ा  सिल  तथा

 एभरटन  वैस्ट  मिल  को  सरकारी  श्रधिकार  क्षेत्र  में  लेते  के  सन्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Jyaistha  12,  1893  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 ___

 पि  प  गा
 गया  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?  पिछले  चार  पांच  प्त  लक्ष्मीरतन  मिल  के

 मजदूर  हड़ताल  पर  हैं  और  उन्होंन  तब  तक  हड़ताल  पर  रहने  का  निश्चय  किया  है  जब  तंक  कि

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  मिल  को  श्रपने  श्रधिकार  क्षेत्र  म॑  नहीं  ले  लेती  बान्द्रीय  सरकारने  इस  सम्बन्ध

 में  क्या  निर्णय  किया है  ?

 श्री  एल०  एन०  fa:  माननीय  सदस्य  ने  श्रलग-श्रलग  कई  मिलों  के  बारे  में  पूछा  है  ।

 सभी  के  बारे  में  एक  निश्चित  उत्तर  देना  कठिन  है  परन्तु  स्थिति  इस  प्रकार  है  ।  मिल  को

 सरकारी  शभ्रधिकार  क्षेत्र  मैं  लेने  से  पहले  स्थिति  का  श्रध्ययन  करने
 के

 लिये  एक  दल  नियुक्त  किया

 जाता है  श्रौर  दल  की  जांच  के  पश्चात  ही  मिल  को  सरकारी  अधिकार  क्षेत्र  में  लने  का  निर्णय  किया
 ~

 जाता है  ।  बिना  जांच  कराये  मिल  को  सरकारी  अधिकार  क्षेत्र  में  लेना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  एस०  THe  बनर्जी  :  श्राप  ध्यान  से  सुने  मेरा  तात्पर्य  यह  है  कि  मिलों को  सरक।री  sfaaTz

 क्षेत्र  में  लेने  के  सन्बन्ध  में  जो  विलम्ब  होता  क्या  उसे  दूर  किया  जा  है  क्या  मिलों

 के  बन्द  करने  पर  सरकार  प्रतिबन्ध  लगायेगी  और  तीसरा  प्रश्न  लक्ष्मीरतन  मिल  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 जाच  कर
 2८.  नि

 किसी  भी  मि  ८:  को  सरकारी श्री  एल०  एन०  fast:  जेसा  कि  मैं  बता
 चुका  हूं  बिना

 श्रधिकार  क्षेत्र में  नहीं  लिया  जा  सकता  ।  यदि  मिल  को  सरकारी  श्रधिकार  क्षेत्र  में  लेना  राष्ट्रीय

 हित  में  नहीं  यदि  कपड़ा  निगम  द्वारा  faz  का  चलाया  जाना  कठिन  att  है  तो  हम  इन  मिलों

 को  सरकारी  श्रधिकार  क्षेत्र  में  किस  प्रकार  ले  सकते  हैं  लक्ष्मीरतन  मिल  के  बारे  में  मैंने  स्वयं  कई

 बार  बातचीत  की  हैं  हमने  दूसरी  जाँच  के  लिये  एक  दल  भी  नियुक्त  किंया  था  ate  दल  का

 प्रतिवेदन  हमारे  सामने  हम  राज्य  सकार  से  बात  कर
 रहे  हैं

 twa  समय  शज्य  सश्कार  50

 प्रतिशत  पू  जी  लगाने  के  लिये  सहमत  हो  जायगी  तभी  मिल  को  सरकारी  अ्रधिकार  क्षेत्र  में  ले  लिया

 जायगा  |

 ऐसी  व्यवस्था  विद्यमान  है  कि  fas  को  बन्द  करने  से  पहले  मजदूरों  को  नोटिस  दिया

 जाना  चाहिय  ।  जहाँ  तक  मजदूरों  का  सम्बन्ध  है  वह  इस  मामले  को  श्रम  मंत्रालय  के  सामने  रख

 सकते  हैं  ।  मैंने  कपड़ा  मिलों  को  यह  परामर्श  दिया  है  कि  यदि  मिलों को का  कोई  कठिनाई  है  तो  मालिक  हमारे

 मंत्रालय  से  सम्बन्ध  स्थापित  बारें  तो  उन्हें  ऋण  देने  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  के

 प्राघुनिकोकरण  के  लिये  श्रम  कं  व्यवस्था  करायी  जा  सकती  परन्तु  बहुत  सी  मिलों  ने  इसमें

 मी  moat  सहयोग  नहीं  दिया  ।  बहुत  सी  मिलें  बन्द  हो  जाने  का  मुख्य  कारण  यही  रहा  है  कि  मिल

 मालिक  ने  सोचा  कि  मिलों  को  चलाना  लाभकारी  नहीं है  |

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  ):  बहुत  से  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  दिया  गया है
 ।  इस

 सम्बन्ध
 में

 एक  बात  उत्तर  के  लिये  शेष  रह  जाती  है  ate  वह  यह  है  कि  क्या  सरकार  ने  यह  देखने  के  लिये

 कोई  कार्यवाही  की  है  कि  मिल  मालिक  मिलों  के  आधनिकीकरण  का  प्रयास  कर  रहे

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  हमारी  मिलों  के  आधुनिकीकरण  की  श्रावश्यकता  है  यहीं  समस्या

 योरोप  में  भी  है  ।  मिल  मालिक  श्राधनिकीकरण  के  लिये  तयार  नहीं  है  ।  हमने  मिलों  का

 करण  बरने  के  लिये  योजना  में  ब्यवस्था  की  परन्तु  इस  निधि  को  उपयोंग  में  नहीं  लाया  जा  रहा
 No

 है  माननीय  सदस्य  मिल  मालिकों  से  कह  कि  वे  इस  सुविधा  से  लाभ  उठाये  ।
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 2  1971  सभा-पटल  पर  Ta  गये  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखें  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 केन्द्रीय  स्तकंता  आयोग  का  प्रतिवेदन  और  अखिल  भारतीय  aaa  अधिनिधस

 1951  के  अन्तगत  अधिसूचनायें

 गह  मंत्रालय  और  कामिंक  faut  मैं  राज्य  मंत्री  राम  faara  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 (1)  केन्द्रीय  सतकंता  ara  के  1969-70  के  बार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 aa  की  एक  प्रति  ।  [ werTeTT  में  रखा  देखिये  संख्या

 एल०  टी०  268/71

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  कतिपय  मामलों  में  झ्ायोग  की  सलाह  सरकार

 द्वारा  medina  निये  जानें  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  ज्ञापन  तथा

 अंग्रेजी  ।  1 { water  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  use  टी०

 268A/  71]

 (2)  अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  को  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के

 अन्तत  निम्नलिखित  श्रघधिसूचनाओं  (  हिन्दी  तथा  wash  संस्करण  की  एक

 एक  प्रति

 प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  goat  संशोधन

 1970,  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  19  1970  में

 सुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  2022  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 जी०  एस०  आर०  2050,  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  22  1972

 में  प्रकाशित  हुई  थो

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  1954  का  1970  का  19  बां

 जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  9  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  श्रार०  48  में  प्रकाशित  हुआ  था

 जी०  एस०  आर०  126,  जॉ  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  24  1971  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  लिए  भारतीय

 सनिक  सेवा  का  एक  राज्य  संबर्ग  गठित  किया  गया  है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  संवर्ग  में  संख्या  का  निर्धारण )  दूसरा  संशोधन

 1971,  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  24  1971  में  अधिसुचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  127  में  प्रकार शत Nt  $ ५
 वसा
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 Cees
 भारतीय  प्र

 re ed  क  aT  |  भ सवरग  मे  सरू ATS  या  का  नद  रिण )  तीसरा  संशोधन

 1971,  जो  भारत  के  दिनांक  a gy  1971  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  128  में  wafer  हुए  थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तीसरा  संशोधन  1971, जो  भारत

 के  दिनांक  24  1971  में  अधिसुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०

 130  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 जी०  एस०  आर०  131,  जो  भारते  के  दितांक  24  1971

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिस+  द्वारा  हिमावल  प्रदेश  राज्य  के  लिए  भारतीय

 पुलिस  सेवा  का  एक  राज्य  संवर्ग  गठित  किया  गया  है  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  संख्या  का  पहला  aaa

 1971  जो  भारत  के  दिनांक  24  1971  में  प्रघिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  आर०  132  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  संख्या  का  निर्धारण )  दूसरा  संशोधन

 19  71,  जो  भारत  के  दिनांक  24  1971  में  अधिसुचना

 संख्या  जी०  एस०  श्रार०  133  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  पुलिस  सेवा  पहला  संशोधन  1971,  जो  भारत  के

 राजपत्र  दिनांक  24  1971,  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०

 134  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  पहला  संशोधन

 1971,  जो  भारत  के  दिनांक  6  1971  में  अधिसुचना

 संख्या  जी०  एस०  आर०  158  में  प्रकाशित हुए
 थे

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  सातवां  संशोधन

 1970,  जो  भारत  के  दिनांक  6  1971  में

 सुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  166  में  प्रकाशित  हुए थे  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  1954  HT  1971  का  दूसरा

 जो  भारत  के  ad  6  1971  में  श्रधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  167  में  प्रकाशित  त्रा  था  ।

 )
 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  संख्या  का  तीसरा  संशोधन

 1971  जो  भारत  के  दिनांक  27  1971  में  श्रधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  413  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 )  भारतीय  पुलिस  सेवा  1954  का  1971  का  दूसरा

 जा  भारत  के  दिनाँक  27  1971  में  श्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०

 आर०  414  में  प्रकादित  हुआ  था  |
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 नन  न
 ज

 a  संख्या  का
 — aTear

 संशोधन मारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 1971,  जो  भारत  के  दिनांक  14  1971  में  afer

 सुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  534  में  प्रकाशित  हुए  थ  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  1954  का  1971  का  सातवां

 जो  भारत  के  दिनांक  14  1971  में  ग्रधिसुचना  संख्या

 जी०  एस०  श्रार०  535  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 )  अखिल  भारतीय  सेवायें  पहला  संद्योधन  1971,  जौ

 भारत  के  दिनांक  17  1971  में  शभ्रधिसुचना  संख्या  जी०  एस०

 आर०  536  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 )
 भारतीय  प्रद्यासनिक  सेवा  1954  का  1971  का  चौथा

 जो  भारत  के  दिनांक  17  1971  में  भ्रघिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  अगर०  537  में  प्रकाशित  sat  था  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  छठा  संशोधन

 1971,  जो  भारत के  दिनांक  17  1971  में  अधिसूचना
 ~

 संख्या  जी०  एस०  अर ०  538  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  निर्धारण )  सातवां  संशोधन

 1971,  जो  भारत  के  दिनांक  1  1971  अधिसुचना

 संख्या  जी०  एस०  आर०  618 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 भारतीय  बन  सेवा  दूसर  संशोधन  1971  जो  भारत  के

 qa,  दिनांक  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  अ्रार०  662 में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  वन  सेवा  तीसरा  संशोधन  1971  जो  भारत  के

 दिनांक  8  1971  में  श्रधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  663  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भारतीय  वन  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन  1971

 जो  भारत  के  दिनांक  8  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०

 atte  664  में  प्रकाशित  हुए थे  |

 )  भारतीय  वन  सेवा  में  संख्या  का  निर्धारण  )  तीसरा  संशोधन  1971

 जो  भारत  के  दिनांक  8  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०

 श्रार०  665  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 भारतीय  वन  सेवा  दूसरा  fuaq,  1971  जो  भारत  के

 दिनांक  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  666  में

 प्रकाशित
 हुए

 थ
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 अट्ठाईस  जी०  एस०  श्रार०  667  जो  भारत  के  दिनांक  8  1971  में  —

 हुई  थी  तथा  जिसमें  feria:  27  1971  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एप०

 आर०  413  त्रौर  जी०  एस०  आर०  414 के  दुद्धिपत्र  दिये  हुए  हैं  ।

 (  उनत्तीस  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  दसवां  संशोधन
 s

 1971  जो  भारत  के  दिनांक  15  1971  में  अधिसूचना

 संख्या  जी०  एस०  आर०  707  में  प्रकाशित  हुए थे  |

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  और  सेबा-निवत्ति  पहला  संशोधन

 1971  जो  भारत  के  दिनांक  15  1971  में  अधिसुचना  संख्या  जी  ०

 एस०  आर०  708  में  प्रकाशित  हुए  थे

 ( se ay  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  निर्धारण )  नौबां  संशोधन

 1971,  जो  भारत  के  दिनाक  15  1971  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आए०  710  में  प्रकाशित  हए  थ े।

 1954  का  1971  का  श्राठवां )  भारतीय  प्रशासनिक  सेबा

 जो  भारत  के  दिनांक  15  1971  में  श्रधिसूचना  संख्या  जी०

 एस०  आर०  711  में  प्रकाशित  हम्ना  था  ।

 भारतीय  carafe  सेवा  1954  ना  1971  का  छठा

 जो  भारत के  राजपत्र  दिनांक  17  1971  में  अधिसूचना  संख्या

 एस०  ओ०  1592 में  प्रकाशित  sara  ।  [warty  में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या

 एल  ato  269/71]

 (3)  उपयु  क्त  मद  (2)  में  से  तक  उल्लिखित  अधिसूचनाओं  को  सभा-पटल

 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों  का  एक  विवरण  तथा  श्रंग्रेजी  |

 [waTeT  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  270/71]

 अन्तरज्यीय  निगम  1957  के  अस्तर्गत  अधिसूचनायं  तथा  सणिपुर

 भू-राजस्व  और  भमि  सुधार  (afa  का  पहला  ater  1971 ध्

 में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर गह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कृष्ण  सर्द

 रखता  हुं  ।

 (1)  अन्तर्राज्यीय  निगम  1957  की  धारा  4  की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  श्रधिसुचनाओं  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति

 )  पंजाब  रो  फार्मेसी  परिषद  (gars  ale  आदेश  1971,  जौ

 भारत के  fexiz  21  1971  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  ओ ०

 1739  में  प्रका  faq चर  gar  ।
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 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र
 2  1971

 पंजाब  राज्य  दंत-चिकित्सक  परिषद  ak  पुनर्सगठन  )
 1971

 जो  भारत  के  दिनांक  21  1971  में  संख्या  एस०

 ato  1740  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 पंजाब  भ  रजिस्ट्रीकरण  परिषद  और  1971,  जो

 भारत  के  दिनांक  21  1971  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  प्रो

 1741  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।  में  रखें  गये  ।  देखिये  संख्या  THe

 टी ०  271/  71]

 1960 की  घारा  169  के
 (2)  मणिपुर  भू-राजस्व  श्रौर  भुमि  सुधार

 भ्रन्तर्गत  मणिपुर  भू-राजस्व  और  भूमि  सुघार  का  श्रावंटन  )  पहला

 धन  1971,  जो  मणिपुर  दिनांक  31  1971  में

 सूचना  संख्या  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  [  ग्रंथालय  में  रखे  गये  ।  देखिए

 संख्या  एल०  टी  272/71]

 चलचित्र  संशोधन  1971

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (  श्रीमती  नन्दनी  सत्पथी  )
 :  चलचित्र

 1952  की  धारा  8  की  उपधारा  (3)  के  भ्रत्तगंत  चलचित्र  संशोधन

 1971  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखती  जो  भारत  के

 दिनांक  3  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  478
 में

 प्रकाशित  हुए  थे  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  273/71]

 उद्योग  ( fant  और  अधिनियम  1971  के  अन्तर्गत  तथा

 emt  लोहा  सोयल  पाइप  और  fates  निरीक्षण  1971

 fader  व्यापार  मन्त्रालय  सें  TIAA (  ए  ०  सी०  :  मैं  निम्नलिखित  va  सभा-पटल

 पर  रखता  हूं  :

 (1)  उद्योग  श्रौर  1951  की  धारा  18  क  की

 उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  श्री  भारती  face  पांडिचिरी  के  बारे  में

 अधिसूचना  संख्या  एस०  ओ ०  1755  तथा  ग्रंग्रेजी  की  एक

 जो  भारत के  दिनांक  27  1971  में  प्रकाशित हुई  थी  ।  [ wart-

 लथ  में
 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  274/  71]

 (2)  निर्यात  नियंत्रण  atc  1963  की  धारा  17  की

 उपधारा  (3)  के  भ्रन्तर्गत  ढला  लोहा  सोयल  पाइप  श्रौर  फिटिंग  )

 1971  तथा  श्रंग्रेजी  संस्करण )  की  ए  क  जो  भारत  के  दिनांक

 6  1971 में  श्रधिसूचना  संख्या  एस०  श्रो०  1916  में  प्रकाशित  हुए  थे

 [  ग्रंथालय  में
 रखा  गया

 ।  देखिये
 संख्या  एल०  टी०  275/71]
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 St.  re:  Appointment  of  Commission  of  June  2,  1971

 Enquiry  in  Bihar

 सिविल  रक्षा  1971

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  में  सिविल  सुरक्षा  1968

 की  धारा  20  के  weal  रक्षा  विनियम  1971  तथा  मंग्रेजी  संस्करण )

 की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  जो  भारत  के  दिनांक  7  wa  1971  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  520  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  [watea A में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 THo  zo  276/71]

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 पहला  प्रतिवेदन

 श्री  जी०  जी०  मैं  गेर  सरकारी  सदस्यों के  विधायकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  का  पहला  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  |

 बिहार  म॑  संयक्त  सोबालिस्ट  दल  को  सरकार  द्वारा  एक  सदस्यीय  जाँच  आयोग

 की  fara fear  के  बारें  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE  APPOINTMENT  OF  ONE-MAN  COMMISSION  OF

 ENQUIRY  BY  THE  S.  S.  P.  LED  GOVERNMENT  IN  BIHAR

 बिदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :  श्रध्यक्ष  मेरे  विरूद्ध  लगाये  गये  आरोपों

 की  जांच  के  लिये  बिहार  राज्य  की  संयुक्त  सोशलिस्ट  पार्टी  के  नेतृत्ववाली  सरकार  द्वारा  मामले  की

 जांच  करने  के  लिये  एक  सदस्यीय  ara  की  faafaa  के  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गये  ज्ञापन  संदर्भ

 मैं  कुछ  चाहता हूं  ।

 Shri  Ramdev  Singh  (Maharajganj)  A  voint  of  Order  Sir  The  case  is  under
 trial,  therefore  he  should  not  give  any  statement

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  विवरण  देखने  के  पदचात  ही  उन्हें  अ्रनमति  दी  है  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  अ्रध्यक्ष  कोसी  परियोजना  में  भारत  सेवक  समाज  के  सावेजनिक

 सहयोग  कार्य  के  सम्बन्ध  में  मुझ  पर  लगाये  गये  कुछ  अभिकथनों  की  जांच  करने  के  बिहार  सरकार

 के  भूतपूर्व  संसोपा  के  नेतृत्व  वाले  मंत्रिमंडल  द्वारा  एक  सदस्यीय  जांच  ग्रायोग  की  स्थापना  हेतू  एक

 श्रधिसुचना  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  कूछ  शब्द  कहने  की  भझ्नूमति  चाहता  हूं
 1

 जब  अधिसचना  जारी  की  गई  तब  मैं  देश  के  बाहर  था  are  मैं  अपने  वापस  लौटने  पर

 उक्त  जांच  के  सम्बन्ध में  भ्रग्रतर  कार्यवाही  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  भा
 के  सम्मुख इस

 मामले
 के  तथ्यों  का  सामान्य  विवरण  रखने  के

 लिए  उत्सुक रहा  हूं  ।
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 12  1893  बिहार  में  जांच  श्रायोग  की  नियुर्कित

 के  बारे  में  वक्तव्य

 मै  यह  कहना  चाहता  ह  कि  यह  कुछ  श्रजीब  सी  बात  है  कि  जांच  आयोग  स्थापित

 करने  के  ga  बिहार  की  संसोपा  के  नेतृत्व  वाली  सरकार ने
 मेरे  से  परामर्श  करना  तो  मेरा  Tye Y=

 करण  मांगने  के  मूलभूत  न्याय-सिद्धांत  का  भी  अनुसरण  नहीं  किया

 यदि  उन्होंने  मेरे  से  परामर्श  किया  अपने  कागजात  को  कुछ  भ्रधिक  ध्यान  से  देखा

 कुछ  प्रारम्भिक  साक्ष्य  एकत्र  किये  होते  तो  वे  स्वयं  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंच  जाते  कि  इस  प्रकार

 का  आयोग  अनावश्यक  तथा  व्यर्थ  था  ।  यह  तो  केवल  प्रतिकार  की  भावना  ही  है  ।

 कछ  समय  पूर्व  मई  1957  में  भारत  सरकार  में  संसदीय  सचिव  के  रूप  में  मेरी  नियुक्ति  के

 पब्चात  एक  दो  दिन  के  भीतर  मैंने  भारत  सेवक  समाज  के  कोसी  अनुभाग  की  संयोजकता  से  त्यागपत्र

 दे  दिया  यह  एक  ऐसा  मामला  नहीं  जो  इस
 सभा  को  न  मालूम  हो  ।  22  1968  को  लोक

 सभा  में  श्री  मघ  लिमये  के  अभिकथनों  पर  बहस  हुई
 थी  ate  मेरे  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  इस  सभा  की

 कार्यवाही  में  उपलब्ध  हैं  ।

 बिहार  की  सरकार  द्वारा  जारी  की  गई  शभ्रधिसूचना  में  मेरे  विरूद्ध  तीन  अभिकथनों  को

 उल्लेख  है  :-

 (1)  यह  श्रभिकथन  है  कि  12  या  13  वर्ष  पहले  सामुदायिक  बचत  निधि  से  निकाली

 गयी  2,10,000  रु०  की  राशि  के  लेखे  मेरे  द्वारा  बिहार  सरकार  को  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  थे  ।

 मैं  यह  उल्लेख  कर  दू  कि  भारत  सेवक  समाज  समुदाय  बचत  बिहार  सरकार  या

 परियोजना  प्राधिकारियों  की  धनराशि  सेਂ  नहीं  बनाई  गई  थी  ।  यह  पूर्णतः  भारत  सेवक  समाज  के

 स्थानीय  श्रभिकरणों  द्वारा  नियोजित  कमेंचारियों  वेतन  बिलों  से  कटौतियों  के  परिणामस्वरूप

 उत्पन्न  हुई  थी  ।  दूसरे  शब्दों  में  यह  निधि  परियोजना  के  लिए  कर्मचारियों  द्वारा  पहले  ही  किये  जा

 चुके  मिट्टी  कार्य  के  लिए  उनको  दी  जाने  वाली  राशि  जिसके  लिए  नियमित  बिल  बनाये  गये थे

 और  सम्बन्धित  परियोजना  अधिकारियों  द्वारा  भुगतान  वीं  लिए  पास  किये  गये  एक  भाग  के  रूप

 में  एकत्र  हुई  थी  ।  यह  शत  प्रतिशत  कमंचारियों  की  धनराशि  सरकार  का  इस  पर  कोई

 अधिकार  अधवा  दावा  न  था  ।

 सरकार  का  इस  निधि  के  उत्पन्न  अथवा  एकत्र  होने  से  कोई  सम्बन्ध  न  सरकार

 इस  निधि  के  प्रयोग  अथवा  वितरण  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिये  सक्षम  नहीं  थी  ।

 समुदाय  बचत  निधि  स्थानिक  विकासात्मक  कार्य  के  लिए  स्थानीय  साधन  जुटाने  के  उद्देश्य

 से  शुरू  की  गई  थी  ।  ये  बचतें  परियोजना  प्राधिकारियों  के  पास  इस  स्पष्ट  धारणा  से  जमा  की  गई

 थी  कि  भारत  सेवक  समाज  इस  राशि को  अपनी  इच्छा  के  श्रनुसार  निकाल  सकेगा  |

 इस  निधि  के  वितरण  के  लिए  कोसी  के  पश्चिमी  तथा  पूर्वी  creat  के  लिए  भारत  सेवक

 समाज  द्वारा  दो  विभिन्‍न  समितियां  गठित  की  गई  थीं  ate  ये  समितियां  amar  कार्यों  जैसे

 पंचायत  सामुदायिक  हाल  के  मरम्मत  श्रौर  पीने  के  पानी  के  लिए  नल-कपों

 की  व्यवस्था  हेत  इस  निधि  से  घनराशि  निकालने  के  लिए  प्राधिकृत  थीं  ।
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 Enquiry  in  Bihar

 ——

 मुझे  कोसी  के  पश्चिमी  पाश्व॑  पर  विभिन्न  निर्माण  कार्यो ंके  धनराशि  निकालने  कें

 लिए  प्राधिकृत  किया  गया  था  ।  वर्ष  1959  तथा  1960  में  दो  किश्तों  में  10,00  0  रु०  की  राशिं

 निकाली  गई  ate  न  कि  23  लाख  रु०  की  राशि  जैसा  कि  संसोपा के  नेताओं  द्वारा  प्रचार  किया

 गया  ।  यह  इस  उद्देश्य  के  लिए  विधिवत  रूप से  गठित  समिति  की  सिफारिश  पर  इस  प्रयोजन

 के  लिए  विभिनन  सम्बन्धित  व्यक्तियों  कों  भेज  दी  गई  थी

 मैं  यहां  पर  स्पष्टतया  कहना  चाहता  हं  कि  इस  निधि  में  से  कोई  भी  राशि  श्रकारण  नहीं

 निकाली  गई  ।  श्राठ  वर्ष  पदिचमी  तटबंध  सामुद  थिक  बचत  समिति के  संयोजक  को  मैंने  लेखाओं

 का  पूरा  हिसाब दे  दिया  था  और  उन्हें  यथोचित  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  था

 मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गये  लेखाओं  को  स्वीकार  करते  हुए  संबद्ध  समिति  के  संयोजक ने  मझे

 भेजे  गए  अपने  दिनांक  15  1963  के  पत्न  में  आपके  लेखा  विवरण  केਂ

 साथ  श्रापका  Ta  कल  हुई  सामुदायिक  बचत  निधि  कीਂ  बैठक  के  समक्ष  रखा  गया

 था  और  वह  सवेसम्मति  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।  समिति  ने  मुझे  निदेश  दिए  हैं  कि  मैं  ग्राप॑की

 द्वारा  दी  गई  सहायता  श्र  मार्गदर्शन  के  लिए  उनकी  ग्रार  से  आपको  आभार  प्रकट  करूं  ।  समिति

 यह  महसूस  करती  है  कि  श्रापने  कोषाध्यक्ष  के  रूप  सें  सामुदायिक  बचत  के  उद्देश्य  को  श्रागे  बढाने

 के  लिए  ही  काय  नहीं  feat  अपित  आपने  नेतृत्व  भी  प्रदान  किया  श्रौर  आपके  योग्य  मार्गदर्शन  के

 कारण  ही  हम  श्रपने  कार्य  के  प्रति  न्याय  कर  सके  ।  अब  क्योंकि  आपने  कोषाध्यक्ष  के  पद  पर  न

 बने  रहने  का  निर्णय  कर  लिया  हम  यह  पुष्टि  करते  हैं  कि  श्रापके  पास  इस  निधि  की  कोई  भी

 बक़ाया  राशि  नहीं  है  ।  श्राप  इस  क्षेत्र  की  जनता  के  नेता  श्रौर  आपसे  मागंदशन  ग्रौर  सहयता

 प्राप्त  करने  का  उनका  बना  रहेगा  |

 मैं  प्रगले  विषय  पर  चर्चा  इससे  मैं  यहां  पर  यह  दोहराना  चाहूंगा  कि  बिहार

 सरकार  का  इस  धन  पर  कोई  हक  या  नहीं  था  ।  यह  राशि  न  तो  अनुदान  केरूप  में

 और  aa  के  रूप  में  ही  यह  कोई  श्रम्रिम  राशि  या  इमदाद  भी  नहीं थी  ।  यह  धन

 प्रतिशत  भारत  सेवक  समाज  का  और  जसा  मेंने  कहा  है  उसका  पूरा  लेखा-जोखा  दे  दिया  गया  है

 मेरे  लंदन  से  लौटने  तथा  इस  जांच  श्रायोग  के  बारे  में  पता  चलने  मैंनें  संबद्ध

 संगठन  से  सम्पकं  स्थापित  किया  wie  मुझे  विश्वास  दिलाया  गया  कि  इस  श्रवधि  के
 लिए  लेखों

 की  सनदी  लेखापालों  द्वारा  जांच  कर  ली  गई  है  भ्रौर  उन्हें  प्रमाणित  कर  दिया  गया  XN

 (2)  दूसरा  श्रभिकथन  यूनिट  नेताओं  पंचायतों  और  श्रम  सहकारी  समितियों  के  प्रमुख
 के  पास  पड़ी  बकाया  रकम  देय  राशियों  के  बारे  में  है  ।

 अलग  श्रलग  व्यक्तियों  पर  उत्तरदायित्व  तथा  दायिताएं  निर्धारित  करने  का  एक  अ्नठां  तरीका

 कार्य  के  ग्रावंटन  के  लिए  एक  सुस्पष्ट  प्रक्रिया  थी  ौर  सैकड़ों  जनसेवी  व्यक्तियों  को  सम्बद्ध

 aa  पालक

 अभियंताओं

 के  क्षेत्रों  में  व्यक्तिगत  सवदाएं  करने  पर स  fot  a
 कार्य  के  लिये  विशिष्ट  क्षेत्र

 आंवंटित  किए  गए  थे
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 बारे  में  वक्तव्य

 —  —————

 इन  यूनिट  नताओं  पंचायतों  श्रौर  श्रम  सहकार  ा  समितियों  qh  THe  anfiranec )
 ने

 संगठन  के  उपक्रम  में  रह  कर  कार्य  किया  ate  वे  परियोजना  प्रांधिकारियों  के  साथ  सोधे  हो

 दागत  संबंधों  के  श्रधीन  थे  ।  सभी  व्यावहारिक  और  कौनूनी  satay  के  यह  सम्बन्ध  एक

 ठेकेदार  तथा  संचिदा  देने  वालें  प्राधिकारी  के  बीच  यूनिट  नताओं  पंचायतों  और  श्रम  सहकारी

 संमितियों  )
 के  प्रमुख  ate  प्रायोजना  प्राधिकारियों  के  बीच  था  ।

 विनिर्माण  कार्य  के  लिए  यूनिट  aaa  (  ग्राम  पंचायतों  ate  श्रम  सहकारी  समितियों  के

 प्रमुख  श्रधिका  रियों  द्वारा  निकाली  गई  घन  राशियों  के  लिए  मैं  न  तो  गारंटी  दाता  था  न  ही  मैंने

 कोई  जमानत  दी  थी  ।  भारत  सेवक  समाज  भी  केवल  जन  सहयोग  की  भावना  को  उत्पन्न  करने  त्रौर

 स्थानीय  महत्व  के  mart  विशाल  काय  में  स्थानिक  लाखों  लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए  एक

 उस्प्रेरक  मात्र  था  ।

 यदि  यूनिट  नेताओं  (  ग्राम  पंचायतों  और  श्रम  सहकारी  समितियों  के  प्रमुख  अधिकारियों  )

 से  बिना  वसुल  हुई  कोई  धनराशि  बाकि  रह  गयी है  तो  कोसी  दोषी  पार्टियों  के  विरूद्ध

 जैसे  कि  अन्य  प्राइवेट  ठेकेदारों  के  मामल  में  होता  कानूनी  कार्यवाही  करने  के  लिए  समर्थ

 और  स्वतंत्र  है  ।  यह  एक  ate  परियोजना  प्राधिकारियों  शौर  दूसरी  ओर  यूनिट  नेताओं  के  बीच

 एक  उभयपंक्षी  प्रशन  है  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  कुछ  मामलों  में  परियोजना  प्राधिकारियों  ने  बकाया  धन  वसुल  करने

 के  लोक  मांग  वसुली  अधिनियम  के  mata  कुछ  यूनिट  नेताओं  के  विरुद्ध  प्रमाण-पत्र  वालीਂ

 कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  व्यतिक्रमी  ठेकेदारों  के  साथ  निपटने  का

 यही  सामान्य  तरीका

 इसलिए  यह  बहुत  अनुचित  तथा  अजीब  सा  है  कि  मूझे  wea  व्यक्तियों  के  व्यतिक्रम  के  लिये

 साथ  साथ  जिम्मेदार  ठहराया  जाये  जबकि  यह  संविदात्मक  दायित्व  उन+  तथा  परियोजना  प्राधिकारियों

 के  बीच  हैं  ।

 श्राप  इससे  सहमत  होंगे  कि  मुझ  यूनिट  जिनका  सम्बन्ध  प्रत्यक्ष  रूप  से  परियोजना

 प्राधिकारियों  के  साथ  की  भूलों  के  यदि  कोई  कानूनी  श्रथवा  नैतिक  रूप

 दार  नहीं  ठहराया  जा  सकता  ।

 (3)  तीसरा  अभिकथन  इससे  भी  अधिक  हास्यास्पद  है  कि  जांच  श्रायोग  को  कोसी
 योजना  पर  कायें  श्रारम्भ  होने  से  gd  तथा  उसके  बाद  की  श्रवधि  के  लिए  मेरी  परिसम्पत्तियों  और

 दायित्वों  पर  रिपो  देने  के  लिये  कहा  गया  मुझे  पूरी  तरह  मालूम  नहीं  कि  बिहार  सरकार

 इस  प्रकार  के  मामलों  की  जांच  करने  के  लिये  जांच  आयोग  स्थापित  करने के  लिए  कहां  तक

 सक्षम है  ।

 आपको  मालम sr  कि
 AO  व  े  el  a  | दिए ह  अपने  में  दूसरे  सरकारी  Trin

 Som  गियों  की  तरह  अपनी
 परिसम्पत्तियों  तथा  दायित्वों  का  वार्षिक  विवरण  प्रधान  मंत्री  जी  को  भेजता  रहा  हूं  ।
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 are  SET  क
 मेरे  सावंजनिक  जीवन  भें  प्रवेश  करने  के  पश्चात्‌  AAA  उ  ससे  पहले  की  मेरी  परिसम्पतियों

 तथा  दायित्वों  की  जांच  हो  तो  मैं  उसे  कभी  भी  टालना  न  चाहूंगा  ।  यह  जांच  केवल  उस  समय  तक

 स  सम
 x

 ही  सीमित  क्यों  हो  जबकि  में  भारत  सेवक  समाज  कोसी  परियोजना  कार्य  बन्धित था  |

 आप  इससे  सहमत  होंगे  कि  इसे  केवल  मेरे  श्रथवा  मंत्री-परिषद  के  सदस्य  तक  ही  सीमित

 नहीं  रखा  जाना  श्रपितु  यह  जांच  बिहार  के  भूतपुर्व॑संसोपा  मन्त्रियों  सहित  सभी  व्यक्तियों

 की  होनी  चाहिए  जो  सार्वजनिक  जीवन  में  लगे  =  |

 अपने  लिए  मैं  इसे  gama  से  कहता  हूं  कि  मैं  सावंजनिक  जीवन  में  एक  नवयुवक  विद्यार्थी

 के  रूप  में  1940  में  आया  था  श्रौर  आज  31  वर्ष  बाद  मरे  पास  अपने  पिता  से  मिली  परिसम्पत्ति

 करा  दसवां  भाग  भी  नहीं  रहा है  जोकि  मुझे  सावंजनिक  जीवन  में  भ्राने  से  पूर्व  मिला  था  ।

 मैं  यह  सब  व्यक्तिगत  बातें  बता  कर  सभा  का  समय  लेना  नहीं  परन्तु

 amt  यह  अनुमति  मांगत हूं  कि  में  श्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  विषय  सभा  के  समक्ष  उठाऊं  जोकि

 संसोपा  के  नेतृत्व  वाली  भूतपृवं  बिहार  सरकार के  एकपक्षीय  कार्य  के  कारण  उत्पन्न  हुआ  |  संघीय

 तंत्र  तथा  स्वतन्त्र  लाकतंत्र  में  केन्द्र  aire  राज्यों  की  सरकार  तथा  सत्तारूढ़  दलों  में  विभिन्नता
 >

 हो  सकती  ।  क्या  विभिन्‍्य  राज्यों  को  स्वतन्त्रता  कि  a  केन्द्रीय  सरकार  a  मन्त्रियों  के

 आचरण  के  विरूद्ध  एक  पक्षीय  जांच  आयोग  स्थापित  करत  उनका  राजनीतिक  भयादोहन  कर  और

 वह  भी  देश  के  अथवा  प्रधान  मंत्री  के  परामर्श  लिए  बिना  |

 Shri  Ram  Deo  Singh  :  Mr.  Speaker,  Sir,  rise  ona  point  of  order.  How  the  hon.

 Minister  can  give  his  clarification  on  a  matter  which  is  sub-judice?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इस  बात

 को  पहले  ही  स्पष्ट  कर  चुका ह
 ।

 अब  इसे  बार  बार  दोहराने

 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  उन्होंने  बहुत  से  महत्वपूर्ण  मामले  उठाय ेहैं  और  उनके  स्पष्टीकरण  के  लिये

 इस  प्रकार  की  भूमिका  देना  उचित  ही  था

 समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 ELECTION  TO  COMMITTEES

 इलायची  ats

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय
 में

 उप  मंत्री
 ए०

 सी०  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  ह

 :

 इलायची  1965  की  धारा  4  की  उपधारा  (3)  के  अनुसरण में
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबन्धों  के  अध्यधीन  इलायची  ats  के  सदस्यों के  रूप  में  कार्य करने  के  लिये  अपने

 में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।''
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 साधारण  बीमा
 12  1893

 >
 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  ट

 कि  इलायची  19  65  की  धारा  4
 की

 उपबारा  (3)  (7)  के  अनुसरण में

 कि  as
 इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रा  Nt त  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबन्धों
 वे  अध्यघीन

 इलायची  ate
 द ेके  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 लिये
 अपने

 मेंसे  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  7.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted

 काफो  ध. बोर्डे

 fader  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  सी
 ०  जाजें

 :  मैं  प्रस्ताव  करता हू
 ह्

 ग्ग्कि  काफी  1942  की  धारा  4
 उपधारा (2)  के  अनुसरण  में

 इस

 सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश
 उक्त  अधिनियम

 के  अन्य  उपबन्धों

 के  अध्यधीन  काफी  वोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिये  अपने  में  से  दो  सदस्य

 निर्वाचित  करें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रदन  यह  है

 न्

 कि  काफी  1942  की  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण  म  इस

 Noe
 से

 SUUNG  से  जैसे  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों सभा  के  सदस्य  ऐसी  रं

 ज्र्प
 के  अध्यधीन  बॉड वे वे

 न  सदस्या  रुप में  काय  करने  के  लिये  अपने  में  से  दो  सदस्य

 निर्वाचित  कर  ।

 प्रस्ताव  हुआ
 |

 Mot  as  adopte LHe  Lotion  was  opted,

 साधारण  बीमा  विधंयक

 GENERAL  INSURANCE  (EMERGENCY  PROVISIONS)  BILL

 वित्त  मंत्री  यदावन्तराव  में  प्रस्ताव  करता ह

 साधारण  बीमा  कारबार  का  राष्ट्रीयकरण होने  तक  लोकहित  में  उस  कारबार  का  प्रबन्ध

 ग्रहण  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 वर्तमान  विधेयक  का  वास्तविक  उद्देश्य  इस  सम्बन्ध  में  अध्यादेश  को  अधिनियम  में  परिणत  करना

 है  ।  हमें  यह  कायें  थोड़े  से  नियंत्रित  समय  में  ही  पुरा  करना  है  ।  तथ्य  तो  यह  हैं  कि  बेकों के  राष्ट्रीय

 करण  के  साथ  साधारण  बीमा  के  राष्टीयकरण  की  मांग  भी  जोर  पकड़  रही  थी  ।  atrre
 ra  जत «  हमने  इसका
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 ee  लए

 व्यवस्था  स्वामित्व  को  e साधारण  बीमा  समूची  wv  दे च दे क. क क क  DRT  जन  हाथ  में  लेने  के  लिए  कुछ
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  हैं  ।

 इस  के  विरूद्ध  जो  पहला  34.0  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  हैं  वह  यह  है  कि  इसके  राष्ट्रीयकरण  से

 अधिक  उपलब्धि  नहीं  हो  सकती  क्योंकि  इसमें  स्वविवेक  के  प्रयोग  के  लिए  अधिक  गुंजाइश  है  और  इस

 मामले  में  जोखिम  भी  अधिक  है  इसमें  प्रिक  लाभ  की  संभावना  नहीं  है  और  न  ही  लाभ में  साधारण

 बीमे  को  हाथ  में  लेने  से  कोई  विशेष  लोकहित  ही  पुरा  हो  सकेगा  ।

 में  इस  सम्बन्ध  में  केवल  इतना  ही  कहना  चाहता  हू  कि  यह  ठीक  है  कि  राष्ट्रीयकरण  के  वर्तमान

 मामले  में  जो  धनराशि  उपलब्ध  होगी  ,  वह  अपेक्षाकृत  थोड़ी  ही  होगी  ।  इस  धनराशि  के  थोड़ा  होने

 का  कारण  यह  है  कि  साधारण  बीमा  कारोबार  का  कार्यक्षेत्र  बहुत  सीमित  है  ।  परन्तु  यह  का्येक्षेत्र  अन्य

 सामजिक  क्षेत्रों  में  बढ़ाया  जा  सकता है
 ।  इस  सम्बन्ध  में  fat  गया  यह  तक  वि  इससे  वहुत

 कम  धनराशि  उपलब्ध  कोई  विशेष  सशक्त  नहीं  है  ।

 मेरा  व्यक्तिगत  विचार  यह  है  कि  इस  संसद  और  इस  देश  के  लोगों  की  इच्छा  के  श्रनुसार  जो

 राष्ट्रीयकरण  हम  कर  रहे  वह  हमारी  समक्ष  साम।जिक  विकास  के  नये  श्रवसर  पर  प्रस्तुत  करेगा  |

 हमारी  धन  निवेष  की  नीतियों  का  अधार  सामाजिक  अधिक  होगा  ate  हमनें  मुख्यतया  इसी

 पर  यह  निर्णय  किया  जब  हम  मतदाताओं  के  समक्ष  गये  थे  तो  उस  समय  हमने  जनता  को  इस

 बारे  में  आइ्वासन  दिया  था  श्रौर  हमें  इस  बात  की  खुर्शी  है  कि  हमने  मतदाताश्रों  को  दिये  गये

 अपने  एक  प्रमुख  ्राइवासन  को  पुरा  कर  दिया  हैं  |

 इस  समय  ह मैं प्रापसे  एक  अ्रौर  जानकारी  देना  चाहता  हूं कि  इस  समय  हम  साधारण  बीमा

 के  स्वामित्व  को  हाथ  में  नहीं  ले  रह ेहै  ।  श्रभी तो  हम  केवल इसके  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ में  ले  रहे

 हैं  ।  इसके  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  हमने  उन्हें  प्रतिमास  कुछ  मुआवजा  देने  का

 निर्णय  किया  है  ।  इसी  से  सम्बन्धित  एक  सुत्र  भी  विधेयक  में  शामिल  frat  गया  है  क्योंकि  हम

 मुश्रावजा  दिये  बिना  इसका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  नहीं  ले  सकते  |

 प्रो०  एस०  सकसेना  )  मुश्रावजा  तो  उस  समय  दिया  जाना  चाहिये

 जब  आप  इसका  स्वामित्व  श्राप  ग्रभी  मुद्रावजा  क्यों  दे
 रहे  हैं

 ?

 श्रो  यश्वन्तराव  चब्हाण :  प्रबन्ध  हाथ  में  लेने  के  लिए  भी  मुआवजा  देना  पड़ता  है  श्रौर जो

 वर्तमान  कानूनी  स्थिति  है  हम  उसके  अनुसार  ही  कार्यवाही  कर  रहें

 इसकी  सामान्य  परिसम्पत्तियां  240  करोड़  रुपये  की  है  श्रौर  मेरा  अनुमान  है  fH  इसके

 लिए  हमें  लगभग  28  या  30  लाख  रुपये  का  मुझावजा  विभिन्‍न  कम्पनियों  को  देना  ।  यह

 मुभ्नावजा  गत  तीन  भ्र्थात  1967,  1968,  1969  में  सभी  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा

 बांटे  गये  वाषिक  श्रौसत  लाभ  के  आधार  पर  दिया  जायेगा  ।  इस  प्रकार  यह  लगभग  203  अथवा

 204  करोड़  रुपये  बैठेगा  ।  विदेशी  कम्पनियों  का  लगभग  लाभ  100  करोड़  रपय  होगा  ।  1969

 में  भारतीय  बीमा  कम्पनियों  को  108  करोड़  रुपया  प्रीमियम  में  मिला  श्रौर  विदेशीਂ  कम्पनियों  को

 23  करोड़  रुपये  ।
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 2  1971  साधारण  बीमा  (ae  उपबन्ध  )
 विधेयक

 सदन  को  कि
 सर  जानक  ware प्रस  त्तता ता  होगी  far  इस  श्रध्यादेश  ft  श्रत्तगंत  64  भारतीय  (  f  ay

 जीवन  बीमा  निगम  की  तीन  सहायक  कर्पनियां  भी  शामिल  ate  42  विंदेशी  कम्पनियां  हैं  ।

 जुपिटर  और  इंडियन  गारंटी  कम्पनी-जीवन  बीमा  निगम  की  ये  तीन  सहायक  कम्पनियां

 इस  सम्पूर्ण  कारोबार
 में

 लगभग  25,000  कमंचारी  लग  ga  हं
 थ

 इस  कारोबार  Ae  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  लेने  का  इसका  स्वामित्व  श्रपने

 हाथ  में  लेना  है  और  यथा  संभव  इस  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  भीਂ  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  परन्तु  हम

 इस  सम्पुर्ण  काय  को  यथासम्भव  शीघ्र  पूरा  करना  चाहते  हैं  ।  हां  इसे  पूरा  करने  से  हमें  इस  के
 सभी  का  सुक्ष्म  अध्ययन  करना  होगा  |

 कुछ  सदस्यों  का  विचार  है  कि  aa  विधेयक  प्रवर  समिति  को  भेजा  परन्तु  अभी  मैं

 इसकी  श्रावश्यकता  नहीं  समझता  ।  जब  हम  स्वासित्व  लेने  से  सम्बन्धित  पूर्ण  विधेयक  प्रस्तुत  करेंगे

 उस  समय  निश्चय  ही  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजना  पड़ेगा  ।  मुझे  आधा  है  कि  बिना

 अधिक  विवाद  से  यह  विधेयक  स्वीकृत  कर  लिया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदन यह  है  :

 साधारण  बीमा  कारबार  का  राष्ट्रीयकरण  होने  तक  लोकहित  में  उस  कारबार  का

 प्रबन्ध  ग्रहण  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 इसे  प्रवर  समिति  के  भेजने  वे  सम्बन्ध  में  श्री  ज्योतिर्मय  बसु ने  एक  प्रस्ताव  की  सुचना  दी

 है  ।  परन्तु  ag  उपस्थित  नही ंहैं
 ।  अतः  यह  प्रस्ताव  पेश  नहीं  किया  जा  रहा  है

 श्री  एस०  एस०  बनर्ज  :  मैं  मौखिक  रूप  से  यह  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहता

 हूं कि  किसी  प्रकार  का  मुआवजा  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटजीं  )
 सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  जनता  की  लगातार

 के  फलस्वरूप  ही  वह  बीमा  कम्पनियों  का  प्रबन्ध  कार्य  अपने  हाथ  में  ले  रही  है  ।  यद्यपि  हम  इस

 विधेयक  का  qa  करते हैं  परन्तु  फिर  भी  सरकार  के  कायं  से  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  ने

 दिल से  कार्यवाही  नहीं  की  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  यह  मांग  है  कि  सम्पूर्ण  बीमा  कार्य  का  सभी

 पहलुओं  से  राष्ट्रीयक'रण  किया  जाना  इसके  लिए  इस  सरकार  से  यह  मांग  भी  करते  हैं  कि

 वह  इस  कार्य  के  लिए  कोई  अवधि  निर्धारित  करे  जिसमें  कि  उपयुक्त  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा

 ai

 प्रस्तुत  के  खण्ड  6  में  मुझावजे  के  भुगतान  के  बारे  में  कुछ  कहा  गया  मैं

 उससे  सहमत  नहीं  मैं  यह
 किसी  प्रकार  आवश्यक  नहीं  समझता  वि  प्रबन्ध  को  हाथ  लेने  के

 लिए  मुआवजा  देने
 के

 लिए  वर्तमान  संविधान
 में

 कोई  उपबन्ध  नही ंहै
 ।  के  अनुच्छेद  317

 (1)  में
 इससे  सम्बद्ध  उपबन्ध  उपलब्ध है  प्रौर  वह  अपने  श्राप  में  पूर्णतया  स्पष्ट  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  मध्यान्ह  भोजन  थ  बाद  अपनो  भाषण  जारी  रखें
 ।

 इसके  पइचात  लोक-सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिये  दो  बज  तक  क

 लिये  स्थगित  हुई  ।

 |  The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  Clock  |

 मध्यान्ह  भोजन  के  पडचात्‌  लोक-सभा  दो  बजे  पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  Fourteen  of  the  Clock.
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  हुए

 ं  Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair
 J

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  हाबर )
 मैंने  fagqaua  को  प्रवर  समिति  को  भजने  के  सम्बन्ध

 में  एक  नोटिस  दिया  था  ।

 eyTeerar  महोदय  श्रापका  नाम  पुकारा  गया  परन्तु  आप  उपस्थित  नहीं  थे  ।

 हर  कोय  उचित  समय  पर  किया  जाता  उस  समय  अगर  इसे  पदा  नहीं  किया  गया  तो

 अब  नहीं  किया  जा  सकता  ।  श्राप  प्रक्रिया  से  भली-भांति  अवगत  मंत्री  महोदय  विधेयक  पर  विचार

 wt  के  लिए  प्रस्ताव पेश  कर  चुके  हैं  अब  कुछ भी  करना  सम्भव नहीं  है

 श्री  सोमनाथ  चटर्जों  :  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  संविधान के  अनुच्छेद  31 ए  (1)

 के  उपबधों  की  ओर  आकृष्ट  कर  रहा  था  ।  सरकार  जब  साधारण  बीमे  के  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ

 लेना  चाहती  है  या  उसने  इसके  राष्ट्रीयकरण  का  निर्णय  कर  लिया  wit  इस  सम्बन्ध  में  ऐसा  विधेयक

 पास  किया  गया  है  जिसमें  कि  मुआवजे  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो  एसे  विधेयक  को

 न्यायालय  में  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  यद्यपि  यह  कहा  गया  है  कि  इस  प्रकार  का  विधेयक  श्रनच्छेद

 19  या  31  के  उपबन्धों  के  विपरीत  है  परन्तु  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  संविधान  संशोधन

 श्रधिनियम  1955  के  अन्तगंत  की  जा  चूकी  ग्र्त  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  विधेयक

 को  पेश  करते  समय  कहा  है  कि  साधारण  बीमें  का  राष्ट्रीयकरण  लोक  हित  के  लिए  किया  जा  रहा

 तो  मुआवजा  देने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  है

 अभी  सरकार  व्दारा  यह  तक  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  वह  राष्ट्र  निर्माण  के  लिए  पर्याप्त  साधन

 नहीं  जुटा  पाई  है  और  इसीलिये  उसे  श्राम  जनता  के  निर्वाह  की  श्रावश्यक  वस्तुओं  तथा  डबलरोटी

 आदि  पर  कर  लगाना  पड़ा tl  परन्तु  केवल  इन  व्यापारिक  संस्थाओं  का
 कार्य  श्रपने  हाथ  में

 लेने  के

 प्रयोजन  उन्हें  33  लाख  रुपये  प्रतिमास  देने  के  लिए  कानून  बनाया  देश  के  सवेसाधारण

 लोगों
 को

 केवल  धोखा  देने
 के  अतिरिक्त  और

 कुछ  नहीं अतः  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  ग्रनुरोध
 करूंगा  कि  वह  इस  बात  पर  विचार  कारे  कि  क्या  खण्ड  6  का  नोप  करने  और  किसी  निद्चित
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 विधेयक

 कण्णन

 >  me  शटाः ₹ पका  प्र  | ara |  wl  पग |  ST
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 मे  प्य अवधि  के  लिए  बीमा  कारोबा  gut  ने  के  लिए  सरकार  कोई  संशोधन  पेश  करेगी

 ताकि  किसी  प्रकार  का  मुभ्रावजा  न  देना  पड़े  |

 इस  विधेयक  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं  हैं  कि  मुग्रावजे  का  यह  धन  किसਂ  उद्देश्य  से

 दिया  जायेगा  ?  उस  धन  का  उपयोग  किस  प्रकार  से  किया  जायेगा  ?  हमें  इस  बात  का  सही  ज्ञान

 होना  चाहिये  कि  धन  का  सही  उपयोग  करने के  लिये  क्या  उपबन्ध  किये  गये  हैं  हमारा  विच

 है  कि  विधेयक  में  कुछ  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  यदि  बाद  में  बीमा  कम्पनी  द्वारा

 धन  के  सहीं  उपयोग  के  बारे  में  श्रधीनस्थ  विधान  अथवा  नियम  बनाने  वाली  शक्ति  के  अध्ययन  से

 कोई  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  की  मांग  को  चुनौति  दी  जा  सके  ।  मेरा  श्रनुरोध है  कि  मंत्री  महोदय

 को  इस  पहल  पर  पुनः  विचार  करना  चाहिये  |

 माननीय  सदस्यों  को  यह  मालूम  है  कि  aurea  गैस  कम्पनी  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 d
 pa

 1961  में  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  गया  था  ।  इसका  प्रबन्ध  अपने  हाथ में  लेने  के  फलस्वरूप

 सरकार  को  कोई  मुआवजा  नहीं  देना  पड़ा  था  |  कलकत्ता में
 जब  ट्रामवेंज  को  सरकार  ने  अपने  हाथ

 में  लिया था  तो  भी  किसी  प्रकार  का  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  था  पर॑न्तू  हमें  समझ  नहीं

 आती  कि  सरकार  इस  मामले  में  33  लाख  रुपया  महीना  बड़े-बड़  व्यापारियों  को  क्यों  देना  चाहती

 इस  प्रकार के  मुश्रावज का  संवैधानिक  दृष्टि  से  कोई  भ्रौचित्य  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  केवल  दो  और  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  प्रथम  तो  यह  कि

 यह  प्रबन्ध  बाकी  कब  तक  tee  सरकार  द्वारा  नियुक्त  प्रबन्धकों  के  हाथ  में  आ  जायेगा  ?  जब  तक

 साधारण  बीमें  की  पूर्ण  व्यवस्था  में  परिवतंन  नहीं  कर  दिया  जायेगा  |  तब  तक  राष्ट्रीयकरण  से  कोई

 विशेष  लाभ  होने  वाला  नहीं

 वित्त  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हुं  कि  साधारण  बीमा  से  उपलब्ध

 होने  वाले  सभी  संसाधनों  का  उपयोग  बीमे  का  का्येक्षेत्न  बढाने  के  लिए  किया  जाना  चाहिये  ।  हमें

 बेरोजगारी  जैसी  सामान्य  सामाजिक  समस्याओं  को  भी  बीमें  के  श्रन्तर्गत  स्थान  देना  होगा  ताकि  इस

 से  जन  साधारण को  लाभ  दे  सके  ।

 अब  मैं  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता हूं  सरकार  को  इन  बीमा  कम्पनियों

 के  कमंचारियों  को  नौकरी  की  सुरक्षा  के  लिए  उचित  शर्तें  निर्धारित  करनी  चाहिये  ।  ये  बीमा

 कम्पनियां  कदाचारों  से  ग्रस्त  थीं  ।  हमें  आशा  है  कि  भविष्य  में  इन  कदाघचारों  का  दमन  किया  जावेगा  ।

 यदि  बीमा  कम्पनियों  को  सीमित  अवधि  के  लिये  नहीं  लिया  जाता  तो  मुग्रावजा  देना  पड़ेगा

 अन्यथा  अदालत इस  कानून  को  असंवैधानिक  घोषित  करेगी  ।  चू  कि  हम  बीमा  कम्पनियों  के  प्रबंध  को

 स्थायी रूप  से  भ्रपने  हाथ  मे  ले  रहे  इस  लिये  मुश्रावजा  देना  पड़ेगा ।

 बीमा  कम्पनियों  को  चलाने  के  लिये  आज  हमारे  पास  प्रशिक्षित  लोग  नहीं  हमें

 मौजूदा  कमं  चारियों  द्वारा  ही  काम  चलाना  पड़ेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरे  सुझाव  बीमा  कम्पनियों

 Trey के  कर्मचारियों  को  इसके  प्रबन्ध  में  स्थानਂ  feat  जावे  ।  पालिसीਂ  हु।ल्ड  Nt गें  को  भी  ales  आफ  डायरेक्टजे
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 में  प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  मुझे  झाशा  हैकि  वित्त  मंत्री  इस  श्राशय  की  एक  धारा  भा  जोड़ेंगे
 कि  बीमा  कम्पनियां  राज्य  सरकारों  को  अपने  बजट  का  घाटा  पूरा  करने  के  लिये  ऋण  नहीं  देंगी  ।

 श्री  एस०  एम०  बनजीਂ  :  सामान्य  बीमे  के  प्रबन्ध  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिये  मैं  सरकार

 को  बधायी  देता  हूं  ।  लेकिन  विधेयक  में  उल्लेखित  मुझावजे  के  शब्द  पर  मुझे  अ।पत्ति  है  ।  किसी  भी

 संस्था  के  प्रबंधਂ  को  हाथ  में  लेने  पर  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  शायद  सरकार  सुप्रीम
 ale  के  निर्णयों  से  भय  खा  रही  है  ।  में  जानता हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  वह  सब  विफल  करने  का  प्रथत्न

 करता  है  जो  कुछ  हम  करते  ष  ।  यह  भय  निराधार  है  ।  उन्हें  कोई  मुआवजा  नहीं  मिलना  चाहिये  1

 हमने  न्यू  एशियाटिक  रूबी  जनरल  बीमा  कम्पनियों के  लेखों  की  जांच  के  लिये  कई  बार

 avast  उठाई  लेकिन  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  ।  हम  वित्त  मंत्री  से  चाहेंगे  कि  वे  इन  दो  कंपनियों

 के  लेखों  की  लेखा  afeeror  रिपोर्टों  को  सभा  पटल  पर  रखें  |

 हम  उन्हीं  लोगों  को  संरक्षक  fata  करने  जा  रहे  हैं  जो  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  थे  ।  इससे

 बढ़कर  श्राइशचयंजनक  बात  झ्रौर  क्या  हो  सकती  है  ।  यदि  एसे  लोगों  को  संरक्षक  नियुक्त  किया  गया

 तो  लोग  राष्ट्रीयकरण  से  विश्वास  खो  बैठेंगे  जहां  तक  मुआवजा  देने  या  न  देने  का  प्रद्न  इस  बारे

 काफी  मदभेद  हैं  ।  मेरा  झ्राग्रह  है  कि  उस  wet  को  महान्यायवादी  के  qty  के  लिये  भेजा  जाये  |

 मैं  विधि  मंत्री  से  जानना  चाहता  ह  कि  क्या  उन्होंने  प्रति  मास  33  लाख  रु०  मुम्नावज  के  बारे

 fare  से  कानूनी  राय  ली  हैं  श्रौर  अगर  लीਂ  तो  किन  विधि-अधिकारियों  की  राय  ली

 इन  राष्ट्रीयकृत  बीमा  कम्पनियों  में  34,000  कर्मचारी  कई  विवाद  निपटाने के  fry  है  ।  मैं

 चाहुंगा  कि  मंत्री  महोदय  कोई  एसा  हल  ढूंढें  जिससे  इन  विवादों  को  निपटाया  जा  सके  ।  बीमा  कम्पनियों

 के  इन  कमंचा
 Peay  के  हितों  की  रक्षा  की  जाये  तथा  इनकी  नौकरियां  कायम  रखी  जायें  जिस  प्रकार

 बैंक  कर्मचारियों  ने  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  अपना  सहयोग  दिया  मुझे  आदा  है  कि  बीमा  कम्पनियों  के

 कमंचारी  भी  के  बाद  अरपना  वैसा  ही  सहयोग  देंगे  वहाँ  एक  कलकत्ता  क्लेम्ज  ब्यूरो
 नामक  एक  गेर  सरकारी  संस्था  है  जिसका  उददेक्य  वकंमैन  कम्पेन्सेशन  एक्ट  1923  के  श्रधीन  बीमा

 कम्पनियों  की  ओर  से  दावों  का  निपटारा  करना  हैं  ।  इस  ब्यूरो  में  75  कर्मचारियों  को  बीमा  कम्पनियों

 के  पर  नौकरियों  में  खपाये  ।  राष्ट्रीयकरण  का  शिकार  कोई  न  बने  ।

 श्री  faa  चन्द  महाजन  )  छन  बीमा  कम्पनियों  की  राशि  का  उपयोग  पहले  कुछ

 ही  लोगों  के  लाभ  के  लिये  किया  जाता  था  जिसका  उपयोग  wa  देश  के  विकास  कार्यों  के  लिये  होगा  ।

 इन'कमंचारियों  का  नीति  निर्माण  संस्था
 में

 होना  श्रनिवाय है
 और  मुझे  श्राशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस

 सुझाव  की  श्रोर  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  एस०  आर०  दामाणी  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा
 पोत  विपक्ष  के  कुछ  सदस्यों

 ने
 बीमा  कम्पनियों  के  प्रबंधकों  को  संरक्षक  च

 |
 ~ 1  सरक

 रूप  में  नियुक्त
 करने  का  विरोध  किया  मेरे  विचार  र  का  यह  निर्णय  उचित  है  क्योंकि  बीमा

 कम्पनियों
 के  प्रबंधक  इस  कार्य  के  विशेषज्ञ  हैं
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 लि  क

 तै सामान्य  बा  ी
 Ur  राउथ  के  एक  उद्योग  की  तरह है

 |
 qe  ए  ब्यापार ्र  उ  aoa sid  के  प्रबंध  के  fra

 उच्च  स्त  की  विशेषज्ञता  चाहि  ये  |
 ०  दी  ह  ०  ह न्य स्तर  बीमा  कम्पनियां  बीमा  करके  उद्योगों  की  सेवा  कर

 रहा  है  जिसे  बीमा  कम्पनियों  को  अपने  को  भी  लाभ  टुन  राष्टीयकरण  के  बाद  यह  काय

 जारी  रखा  जाना  चाहिये

 यह  बीमा  कम्पनियां  गारंटीਂ  पालिसियाँ  भी  जारी  करती  आ  रही  हैं  जिसे  राष्टीयकरण  के  बाद

 है  a  इसका  स्वागत और  अधिक  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  मआवजा  दिये  जाने  का  प्रशन  S27  |

 कर्ता

 श्री  एच०  एस०  पटेल  मैं  विधेयक का  विरोध  करने  लिये  खड़ा  होता  हूं  क्योंकि

 मेरे  विचार  में  यह  कार्य  श्रनावश्यक  है  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  इससे  कोई  उद्देश्य  पुरा  होता  है  ।

 सामान्य  बीमे  का  उद्देश्य  दु्॑टनाओओं  के  जोखिम  के  घाटे  को  पूरा  करना  ह ै।

 यह  एक  प्रकार  का  व्यापार  ही  है

 वित्त  मंत्री का  कहना  है  कि  इससे  बहुत  ही  कम  लाभ  होता  फिर  भी  इसका  इतना  विरोध

 क्यों  साधारण  बीमें  में  कमंचारियों  को  अपने  विवेक  से  और  अपनी  कायपट्ता  से  काय  करना  पड़ता

 है  श्रौर  कमीशन  आदि  देकर  बीमा  कार्य  करना  पड़ता है  ।  इस  प्रकार  वे  जोखिम  उठाते  हैं  ।

 मेरा  कहना  यह  कि  यह  अनावस्यक  है  और  इस  जोखिम  से  बचा  जा  सकता  है  |

 यह  कहा  है  कि  इसमें  एक  खण्ड  जोड़  कर  राज्य  सरकारों  को  ऋण  alfa  देने  की मनाही

 सुविधाओं कर  दी  जानी  चाहिए  ।  इसका  शज्य  सरकारों  पर  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  |  ऋण  सम्बन्धी र

 को  लेकर  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरक।रों  के  बीच  जो  असंतोष  है  इससे  उसमें  are  वृद्धि  होगी  ।  अतः  इस

 प्रकार  की  एक  परिषद  बनाई  जाये  जिसमें  राज्यों  के  प्रतिनिधि  हों  ।

 Shri  5.  Pandey  (Rajnandgaon)  For  the  accumulation  of  capital;  the  capitalists
 want  banks  and  public  for  putting  money  in  equity  and  preferencial  shares  general

 insurance  and  media  of  advertizement  Soif  we  nationalize  the  general  insurance  it  is

 only  one  step  forward  towards  socialistic  setup

 Shri  Patel  says  that  this  is  the  duty  of  the  Government  to  give  employment  to  see
 the  welfare  work  but  think  to  earn  profit  is  the  duty  of  the  capitalists  only  Nationali-
 zation  of  general  insurance  prevents  these  corrupt  capitalists  from  getting  the  payment  of

 unlawful  claims

 You  are  committed  for  nationalization  So  far  general  insurance  is  consentrated  only

 upto  urban  area  Efforts  should  be  made  to  expand  it  in  the  country  side  also,  so  that
 the  farmers  may  have  the  insurance  of  their  crops  against  drought  and  floods

 Nationalization  of  general  insurance  will  reate  the  sense  of  certainty  among  the

 public  Public  will  come  to  know  the  importance  of  general  insurance  as  they  have  under-
 stood  the  importance  of  life  insurance

 It  has  been  said  that  the  custodian  of  these  companies  are  the  same  persons  who  were
 looking  after  them  previously.  Appointing  them  as  custodians  the  idea  is  to  try  them
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 other  केप 1 जत yrWwice  not  Our  various  Parlia- If  they  are  proved  able  they  will  remain  there

 mentary  Committees  will  keep  an  eye  on  the  working  of  these  companies,  and  no  body

 Thus  these  companies  will  begin  to  earn  profit. will  be  able  to  work  arbitrarily.

 Now  there  is  no  question  of  compensation  some  way  Out  should  be  found  with  a

 view  to  minimise  the  amount  of  compensation,  so  that  the  main  idea  behind  the  nationaliza-

 tion  isnot  lost.  They  should  be  paid  only  13  or  14  crores.  Why  compensation,  when  you

 are  nationalising  them  for  the  benefit  of  the  public?  Butthere  is  provision  in  the  constitu-

 tion  and  as  such  it  is  to  be  paid.  We  should  make  amendments  in  the  Constitution.

 [It  15  correct Shri  Naval  Kishore  Sharma  (Dausa)  that  there  is  very  insignificant

 profitfrom  general  insurance  and  as  such  it  is  not  profitable  to  nationalize  It  But

 idea  behind  nationalizing  the  general  insurance  is  to  expand  its  limited  scope.  We  want

 that  people  from  all  walks  of life  may  get  benefits  If  its  scope  even  after  nationalization

 remains  limited  upto  industries  and  trade,  it  will  be  a  very  disappointing  state  of  affair

 While  nationalizing  general  insurance  no  compensation  should  be  paid  at  all  Arrange-

 ments  for  that  should  be  made  The  judgement  of  Supreme  Court  willhave  to  be  changed

 This  step  of  nationalising  the  general  insurance  will  save  a  lot  of  foreign  exchange

 [appreciate  the  formation  of  four  Corporations  for  general  insurance.  This  will

 create  a  spirit  of  Competition  among  them

 श्री  वोरेरद्र  अग्रवाल  चुनाव  घोषणा  पत्न  राष्ट्रीयकरण क
 रना

 कांग्रेस  का  एक

 मुख्य  मुद्दा ह  होने  के  कारण  केवल  राजनीतिक  कारणों  न  कि  आर्थिक  कारणों से से  साधारण  बीमे  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  ।

 इस  प्रइन  का  हल  सोचते समय  हमें  आधिक  मुह  को  सामने  रखना  चाहिए ।  हमें  यह  देखना  चाहिए

 fs
 इससे  जन  साधारण  को  क्या  लाभ  होता  है  ।  राष्ट्रीयकरण  सभी  आधिक  i] er “10 AATATHT  का  हल  नहीं

 है  ।  तथा  यह  धारणा  भी  गलत  हैं  कि  हम  र।प्ट्रीयकरण  या  सरकारी  क्षेत्र  के  विकास  के  विरुद्ध  हैं  ।

 साधारण  बीमें  के  राष्ट्रीयकरण  कौ  पुष्टि  में  एक  तक  यह  दिया  गया  कि  इससे  सरकार  को

 अधिक  धन  मिलेगा  ।  यह  भी  कहा  गया  कि  इससे  देश  में  विद्यमान  बेरोजगारी  समाप्त  करने  में  मदद

 मिलेगी  ।  हमने  पीछले  साल  gal  का  राष्ट्रीयकरण  बताइए  इस  बीच  कितनी  बेकारी  अथवा

 गरीबी  द्र  हुई
 ?

 साधारण  बीमे  से  प्रतिवर्ष  केवल  2.5  करोड़  रुपये  का  लाभ  होता  है  aa  राष्ट्रीयकरण  के

 इस  बात  की  क्या  गारन्टी है  कि  इतना  लाभ  भी  होता  ही  क्योंकि  हम  अन्य  सरकारी

 क्रमों  की  हालत  जानते  ही  हैं  ।

 एक  तक  यह  दिया  गया  कि  निजी  क्षेत्र  पे  साधारण  बीमे  में  बड़ा  घोटाला  पर  सरकारी

 क्षेत्र में  यह  अब  नहीं  होगा  इस  बात की  भी  क्या  गारन्टी है  ।  बल्कि  हो  सकता है  यह  और  बढ़ें  ।

 तीसरे  यह ह  भी  कहा
 गया  है

 कि  सरकारी  क्षेत्र  में  कार्य  तेजी  से  होगा  ।  इस  संबंध  में  आप  सब

 लॉग  जानते
 हदी

 हैं  fe  सरकारी  क्षेत्र  में  कार्य  कैसा  होता है  पर  यह  भी  जानत ेहै  कि  बैंको  आदि og
 Tr ै

 राष्ट्रीयकरण से  सामाच्य  जनता  को  कितना  लाभ लाभ  हुआ  हैं
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 सा  मान |
 क ह  ज्ीमा  कलश सागा  पश्न  जटिल  उद्योग  है  ।  इसमें  वैयक्तिक  विवेक  तथा  तत्परता  की  अत्यंत  श्रावश्यकता

 है  ।  यदि  इससे  हमारे  अधिकारियों  ने  बचने  का  प्रयत्न  किया  तो  यह  निश्चित  ही  घाटे  में  जाएगा  ॥

 जीवन  बीमा  निगम  के  संबंध  में  श्रापकों  जानकारी  होगी  कि  दावों  का  किस  प्रकार  भुगतान

 किया  जाता  है  तथा  पालिसी  धारियों  को  किन-किन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  अतः

 सुदृढ़  और  व्यवस्थित  श्रार्थिक  ढांचे  के  लिए  विकेन्द्रिकरण  पर  आपसी  प्रतियोगिता  होना  आवश्यक  है

 यदि  साधारण  बीमे  को  आप  सही  मार्ग  पर  चलाना  चाहते  हैं  तो  इस  बात  को  श्रापको  ध्यान  मे  रखना

 ही

 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  यदि  साधारण  बीमे  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाता  है  तो  उसके  निदेशक

 मण्डल  में  बीमा  करवाने  वालों  झ्रादि  अथंशास्त्रीयों  के  प्रतिनिधि  होने  चाहिये  ।

 श्री  Fo  सूर्यनारायण  (USE)  जब  भी  राष्ट्रीयकरण  जैसे  उन्नतिशील  कदम  उठाए  जाते  हैं  ;

 उनका  विरोध  किया  जाता  है  ।  जीवन  बीमा  च  राष्ट्रीकरण  के  समय  पर  भी  यही  gat  था  ।  पर  हम

 देखते  हैं  कि  इस  बीच  उसके  कार्य  में  कई  गुना  बढ़ोतरी  हुई  है  ।  उसका  प्रवेश  सभी  क्षेत्रों  में
 है

 फिर  az

 चाहें  गाव  हों  अथवा  छोट  उद्योगों  को  आर्थिक  सहायता  देना  हो  |

 यह  कहा  गया  है  कि  इसमें  सरकार  को  बहुत  कम  लाभ  होंगा  ।  पर  हम  इस  लाभ  को  अपने  क्षेत्र

 कि  मवेशियों  तथा  अन्य  क्षेत्रो ंमें  बढा  बढा  सकते  हैं  ।  अन्य  बातों  के  समान  इस  सम्बन्ध  में

 भी  हमें  mer  देशों  का  अनुसरण  करना  चाहिए  कि  वे  लोग  इन  क्षेत्र  में  कैसे-कैसे  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 कस्टॉडियनों  की  नियुत्ती  का  विरोध  किया  गया है  ।  पर  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  साधारण  बीमा

 एक  तकनीकी  मामला  है  तथा  कोई  भी  अप्रशिक्षित  व्यक्ति  उसे  भली  प्रकार  नहीं  देख  मुझे  इस

 बात  का  व्यक्तिगत  ware  क्योंकि  मैं  साधारण  बीमे  का  एजेन्ट  रह  चुका  हूं  ।

 अभी  तक  साधारण  बीमा  शहरों  waar  बड़े  कस्बा  तक  ही  सीमित हैं
 ।  हमें  इसके  क्षेत्र

 को

 बढ़ाना  चाहिए  तथा  गाँवों  मे  बिना  श्रधिक  किस्त  लिए  लागू  करना  चाहिए  |

 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हू ँकि  जब  सम्पूर्ण  विधेयक  पेश  किया  जायेगा  तब  फसल  मवेदियों

 आदि  के  बीमे  की  बात  उसमें  जोड़  दी  जानी  चाहिये  ।  किसानों  को  अब  तक  इस  सुविधा  से  महरूम  रखा

 गया  है  ।  ्राशा है है  उन्हें  यह  सुरक्षा  प्रदान  की  जायेगी  ।  पुराने  लोगों  के  अनुभव  का  लाभ  उठाया

 जाना  चाहिए  श्रौर  उनकी  सेवा  से  लाभ  उठाने  का  विरोध  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |

 श्री  कादर  दक्षिण )  मुआवजे  के  सम्बन्ध  में  ब  हुत  कुछ  कहा  गया  इसके  लिये

 हमें  संविधान  में  ऐसा  संशोधन  करना  जिससे  कि  मुश्रावजा  बाजार  भाव  पर  न  देकर  देश

 के  हित  को  देखते हुए  दिया  जाय  ।

 निजी  क्षेत्र  में  साधारण  बीमें  में  कोई  भी  एजेन्ट  अ  es  meat  बना  दिया  जाता  है  ।

 कुछ  निहित  स्वार्थों
 के

 कारण  लोगों  को  इन  पदों  पर  लगा  दिया  जाता  है  श्रौर  वे  गलत  तरीके  से  दावों  का
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 रुपया  दिलवा  कर  कमाशन  वामाते  है  ।  स्तन ह  हा  ह  इस  प्रकार के  लोगों को  राष्ट्रीयकरण  3:  बाद  न  रखा  जा

 वल  सही  श्रौर  ईमानदार  लोगों  को  ह  भाम  करने  की  झनुमति  दी  जाये  ।

 जास्वि जीवन  बीमा  और  साधारण  बीमा  में  बड़ा  अन्तर  है  ।  साधारण  बीमे  में  जवल  म  अधिक  है  तथा

 उसका  सहा  सही  अन्दाज  लगाने  के  लिए  विशेष  रूप  से  व्यक्तिगत  cara  देने  की  आवश्यकता  है  ।  यदि

 ऐसा  नहीं  किया  जाता  तो  साधारण  बीमा  समाप्त  हो  जायेगा  ।  इसके  लिए  प्रशिक्षित  लोगों

 की  आवश्यकता  जो  हानि  का  सही  सह  मूल्याकन  कर  सकें  |

 जीवन  बीमा  निगम  का  राष्ट्रीकरण  समग्र  समाज  के  लिए  लाभदायक  सिद्ध  हुमा है  ।  जीवन  बीमा

 निगम  ने  न  केवल  अपनी  श्राय  में  वृद्धि  की  है  बल्कि  प्रीमियम  की
 दरों  में  भी

 कभी  कर  दी  है  ताकि

 लोग  श्रासानी  से  बीमा  करा  सके  ।  हमें  इस  बात  की  श्रोर  ध्यान  देना  होगा  कि  इस  सामान्य  बीमा

 योजना  से  समाज  का  हित  हो  और  इसी  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  हम  प्रयत्नशील  भी  हैं  ।  इन्ही

 शब्दों  के  साथ  मैं  विधयेक  का  स्वागत  करता  2  wiz  faa  मंत्री  को  यह  सफल  कदम  उठाने  के
 a we

 लिए  बधाई  देता  ष

 श्री  :  स्वतंत्र  तौ  जनसंघ  दल  के  कछ  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  की

 श्रालोचना  ay  फिर  भी  उन्होंने  विधेयक  का  विराध  नहीं  किया

 गैर  सरकारी  बीमा  उपक्रम  जनता  को  धोखे  में  डाल  रहा  है  ।  प्रश्न  राशि  का  नहीं  बल्कि

 सिद्धान्त  का  है  श्रौर  हमने  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करके  इस  सिद्धान्त  का  पालन  किया  था  ॥
 नश

 बैंकिंग  कार्य  या  stat  कार्य  में  जो  राशि  श्रन्तग्रंत  होती  है  वह  व्यवस्थापक  की  न  हॉकर

 ग्राम  लोगों  की  होती  है  झोर  यह  राशि  प्रीमियम  के  माध्यम  से  एकत्र  की  जाती  है  ।  यदि

 व्यवस्थापक  जनता  की  राशि  का  पूरी  तरह  ध्यान  रखें  तो  कोई  चिस्ता  नहीं  किन्त  यदि  उस

 राशि  का  दुरूपयोग  किया  जाता  हैं  तो  सरकार  का  यह  कर्तव्य  जाता  है  कि  वह  इस  कार्य

 को  ग्रपने  हाथ  में  ले  ।  इसी  कारण  सरकार  ने  सामान्य  बीमा  के  राष्ट्रीयकरण  का  कदम  उठाया  है  ।

 कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  wit  विलयन  करके  सरकार  ने  बहुत  बड़ा  काम  किया  है  ।

 इससे  सबसे  बड़ा  लाभ  ग्रह  हुआ  है  कि  पुनर्बीमा  के  रूप  में  जो  राशि  विदेशों  में  चली  जाती

 थी  sa  नहीं  जाएगी  1968  में  बीमें  की  कूल  राशि  17  करोड़  43  लाख  थी  जिसमें  8

 करोड़  11  लाख  की  पुनर्बीसा  के  रूप  में  विदेश  में  चली  गई  ।  एक  विस्तृत  निगम  बनाने  से

 यह  लाभ  होगा  एक  पुनर्बीमा  के  रूप  में  जाने  वाली  राकि  की  मात्रा  कम  हो  जाएगी  श्रौर  भारतीय

 मुद्रा  का  विदेशों  में  जाना  समाप्त  हो  जाएगा  |

 माननीय  सदस्यों  का  सुझाव है  कि  हमें  इस  मामले  में  पुरी  सावधानी  बरतनी  होगी  कि

 केवल  वहीं  अभिरक्षक  नियुक्त  किए  जाएं  जिन्हे  इस  कार्य  का  पुरा  पूरा  ज्ञान  हो  ।  परन्तु  मेरे  विचार

 में  केवल  इससे  काम  चलने  वाला  नहीं  है  ।  जीवन  बीमा  निगम  ठीक  रूप  से  कार्य  नहीं  चला  सका  |

 काफी  अरसे  तक  हम  उन  लोगो  पर  निभंर  रहे  जिनका  बीमा  राष्ट्रीयकरण  अथवा  उद्योग  राष्ट्रीयकरण

 में  कोई  विश्वास  नहीं  था  ।  जब  तक  ऐसे  प्रधिकारी  fara  नहीं  किए  जाते  जिनकी  राष्ट्रीयकरण  में

 area हो  तब  तक  वे भ्रपने  पदों पर  रह  कर  सरकार  को  लाभ  नहीं  पहुँचा  सकते |
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 ा

 कर्मचारियों  के  मन  में  यह  at  बनो  हुई  है  कि  ee, afafeaa  कर्मचारियों  को  छटनी  कर

 दी  जाएगी  ।  मैं  स्वयं  यह  नहीं  चाहता  कि  सरकारी  उपक्रम  में  अतिरिक्त  कर्मचारी  रखे  जाएं  फिर

 भी  सरकार  को  यह  ग्यारंटी  देनी  चाहिए  कि  विशिष्ट  अवधि  के  उपनन्त  उनको  काम  पर  वापिस

 ले  लिया  जाएगा  |  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  उन  लोगों  को  ग्यारंटी  दे  सकती  हैं  जिनका  कुल  वेतन

 1000  रुपये  से
 कम  है

 ।  इससे  उपर  वेतन  पाने  वाले
 कमंचारियों

 को  ग्यारंटी  नहीं  दी  सकती

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  मुआवजे  की  राशि  33  लाख  होंगी  मेरे  विचार  में  यदि  इस

 राशि  को  घटाना  संभव  हो  तो  ऐसा  शीघ्र  अति  शीघ्र  किया  जाएं  ।  एसा  कहा  गया  है  कि  विधेयक

 को  तैयार  करने  और  पेश  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  सदन  पहले  से  यह

 आदवासन  दे  कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाएगा  ।  परन्तु  मेरे  विचार  में  यह  उचित  नहीं  है

 ात  बीस  वर्षों  से  सरकार  शौर  विधि  मंत्रालय  इस  काय  में  संलग्न  हैं  ५ शरार  यदि  उनसे  जानकारी

 माँगी  जाए  तो  वह  सामान्य  बीमा  के  श्रनेकों  उपाय  बता  सकते  हैं  ।  मेरे  विचार

 में  विधेयक  को  शीघ्र  पेश  करके  अविलम्ब  पारित  किया  यदि  इन  सब  पहलुओं  पर  ध्यान  देते

 हुए  साधारण  बीमा  विधेयक  को  पुरःस्थापित  किया  जाए  तो  33  लाख  रुपये  की  मुआवजे  की  राशि

 को  छोड़ा जा  सकता  है  ।

 यदि  हम  राष्ट्रीयकृत  क्षेत्र  और  सामान्य  बीमा  पर  पूर्ण  गंभीरता  से  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  फसल
 ~~
 र्स  SIG  क्षेत्र  द्वारा  कृषि  जन्य  उत्पादों  को  लाभ  मिलने  में  चिलम्ब शर  सामान्य  रूप

 होगा  ।

 यह  बहुत  उलझा  हुश्ना  हिन् अर  नाजुक  प्रश्न  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  मंत्री

 इस  प्रश्न  का  समाधान  करें  ।  मुझे  आशा  है  कि  इस  उपक्रम  में  केवल  अनुभव  प्राप्त

 ग्रधिकारी  frat  किये  जाएं  ताकि  वे  सुचारू  रूप  से  ard  कर  सके  ।

 विधेयक  में  मुआवजे  की  राशि  33  लाख  रुपये  प्रति  माह  रखी  गई  है  ।  में  इससे  सहमत

 नहीं  ।  यदि  सरकार  इन  कम्पनियों  का  स्वामित्व  अपने  हाथ  में  ले  लेतो  ?  तो  इस  राशि  पर

 मुझे  आपत्ति  न  होती  किन्तु  जब  सरकार  उन  कम्पनियों  का  स्वामित्त्व  अपने  हाथ  में  नहीं  ले  रही

 तो  इस  को  घटाकर  एक  चौथाई  किया  जा  सकता है  ।

 ७  ८166  > बीमा  योजना  का  राष्ट्रीयकरण  देश  के  लिए  अत्यावश्यक  है  स्  ट  सरकार  दीघ्र  ही
 ऐसी  योजना  बनाएगी  जिससे  बीमा  योजना  संभव  हो  सके  और  किसानों  को  फसल  नष्ट  होने  पर

 क्षति  पूर्ति  के  रूप  में  राशि  मिल  सके

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 Pen  a Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (Samastipur)  :  There  is  ह - चह  eral  awareness  for  nationalisa-
 tion  and  social  control  after  the  nationalisation  of  banks  two  years  ago.  Life  insurance
 was  nationalised  15.0  years  back  and  today  we  are  proceeding  further  wit  h  the  general
 insurance,  Nationalisation  of  general  insurance  was  one  of  the  itmes  in

 ten  point
 programme  of  Congress  party,
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 It  isa  step  in  the  right It  is  good  that  yeneral  insurance  has  been  nationalised.
 direction.  This  measure  will  benefit  the  common  man  as  it  is  his  money  which  is  invested

 in  the  companies and  this  money  should  be  used  for  the  good  of  the  general  public.

 श्री  सेक्ियान  पीठासीन  हुए

 Shri  Sezhian  in  the  Chair  |

 As  soon  as  wecame  to  know  that  General  Insurance  was  going  to  be  nationalised,

 those  in  the  business  started  fabricating  accounts  to  magnify  expenditure.  In  1967  the  actual

 amount  of  expenditure  was  31.1  crores  but  it  was  represented  to  be  Rs.  35.3  crores.

 general  insurance  secured  by  Indian  Companies  amountsto  108  crores  a  year

 while  that  secured  by  foreign  companies  amounts  to  23  crores.  It  was;  therefore,

 considered  necessary  that  this  business  should  go  to  the  common  man.

 Almost  all  are  agreed  that  crop  insurance  is  very  necessary  for  agriculturists  in  our

 country.  Farmers  have  to  depend  on  rain.  Each  year  crops  worthcrores  of  rupees  are

 lost  due  to  damage  by  fire  or  floods.  It  should  be  stopped  and  insurance  cover  should  be

 given  to  them.

 Malpractice  are  rampant  inthis  business.  The  Government  shoutd  seriously  probe  into
 this  and  check  the  accounts  which  have  been  fabricated  before  nationalisation.

 More  attention  should  be  paid  to  the  rural  areas  which  need  insurance  cover  for

 crops  and  houses.  Government  should  see  to  it  and  provide  adequate  relief.

 प्रो  एस०  एल०  सकसेना  सभापति  विधेयक  का  स्वागत  करता

 हैं  शर  प्राशा  करता हूं  कि  सरकार  art  उद्देश्य  में  सफल  होगी ।
 दर्भाग्यवश  सभी  राष्ट्रीय

 संस्थाएं  घाटे  पर  चल  रही  अभी कल  ही  बजट  चर्चा  के  उत्तर  में  रेल  मंत्री  रेल  विभाग

 में  हो  रही  हानी  का  उल्लेख  किया है  ।  आशा  है  सामान्य  बीमे  को  ऐसी  स्थिति  का  सामना  नहीं

 करना  पडेगा  |  यह  बहुत  नाजुक  मसला हैं  |  में  चाहता  ह  मंत्री  महोदय  इस  विषय  की  श्रोर

 विशेष
 ध्यान  दे  |

 मेने  इस  सम्बन्ध  में  सोवियत  संघ  के  योजना  आयोग  के  श्रध्यक्ष  से  भी  एक  बार  था  कि

 हमारे  यहाँ  राष्ट्रीयकृत  संस्थाश्ों  के  घाटे  पर  चलने  का  कारण  क्या  हो  सकता  है  ।  उन्होंने  कहा  कि

 संभवतः  यह  इस  कारण  है  कि  ग्रापकें  यहाँ  विशषज्ञों  की  सेवाएं  उपलब्ध  नहीं  है  श्राप  सारा  काम

 भ्राई०  Uo  एस०  श्रौर  आई०  सी०  एस०  अधिकारियों  को  सौप  देते
 हैं  जिन्हें  विषय  का  पुरा  पूरा

 ज्ञान  नहीं  होता  ।  में  आशा  करता  हूँ  मंत्री  विशेषज्ञों  को  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  का

 प्रयत्न  करेंगे  ताकि  काय  उचित  ढ़ंग  से  हो  सके  |

 विधेयक  में  मुश्नावजे  की  राशि
 अत्यधिक  रखी  गई  है

 ।
 मैं  इस  से  सहमत  नहीं  ।  4  करोड़  रुपया

 sfraey  देना  उचित  नहीं  जान  पड़ता  ।  यह  राशि  घटाकर  एक  चौथाई  कर  देनी  चाहिए  |

 फसल  ae  पशु  बीमा  देश  के  लिए  श्रत्यंत
 आवश्यक  है  ।

 मैं  आशा  करता  हूँ  सरकार  इसके

 लिए  कोई  न  कोई  योजना  अवर  बनाएगी  वर्षा  पर  निर्भर  रहने  वाले  कृषकों  को  फसल  नष्ट
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 होने  पर  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  कुछ  धन  दिया  जा  सके  ।  बे  कों  के  राष्ट्रीयकरण  से  कृषकों  को  कुछ

 लाभ  नहीं  पहुँचा  किन्तु  cara  बीमे  से  निश्चय  ही  कृषकों  को  लाभ  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मे  इस  विधयक  का  समथन  करता  a  ||

 Shri  Mr.  the Viv  Bill.  Severa] Kale  (Jalna)  :  Chairman,  Sir,  [am  here  to  support
 hon.  Members  have  expressed  their  opinion  about  the  Bill  and  would  like  to  restrict

 myself  only  to  Section  15  of  the  Bill.

 It  would  be  exclude  crop  insurance  from  the  perview  of  the  Bill.  The

 minister  should  note  that  it  will  achieve  eighty  percent  of  our  population  who  lives  in

 villages.  I  therefore,  strongly  feel  that  crop  insurance  must  be  included  in  the  Bill.

 There  are  general  Cooperative  insurance  societies  in  Maharashtra.  These  socities

 are  as  good  as  public  sector  Companies.  feel  that  these  Companies  should  be  exempted

 from  the  perview  of  the  Bill.

 श्री  बी०  आर०  शुक्ल
 :  सभापति  सामान्य  बीमा

 विधेयक  का  स्वागत

 करता हू  ।  कांग्रेस  दल  के  वर्तमान  नेतृत्व  में  चुनावो ंके  दौरान  दिये  गये
 आश्वासनों

 को  पूरा  करने

 की  दिशा  में  वर्तमान  सरकार का  यह  पहला  कदम है  |

 मेरे कुछ  स्वतन्त्र  दल  के  साथियों  तथा  कछ  जनसंघी  भाईयों  ने  इस  विधेयक  की  आलोचना

 की  हैं  |  aa  उनकी  आलोचना  ठोस  नहीं  है  ।  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  पर  भी  इन  लोगों  ने

 इसी  प्रकार  की  आलोचना  की  थी  ।

 कछ  माननीय  सदस्यों  ने  क्षतिपूर्ति  की  व्यवस्था  की  आलोचना  की  है  |  निसंदेह  सामान्य  बीमा

 कम्पनियों  जो  आजकल  जनता  का  शोषण  कर  रही  उन्हें  किसी  प्रकार  की  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी

 जानी  चाहिये  परन्तु  संविधान  में  निहित  कुछ  उपबंध  ही  इसके  रास्ते  में  रूकावट  पैदा  करते  अत

 फिलहाल  वैधानिक  जटिलताओं  और  कठिनाइयों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  किसी  न  किसी  रूप

 में  क्षतिपूर्ति की  व्यवस्था  करने
 का  विचार उचित  ही  है  ।

 मुझें  आशा है
 कि  समाजवाद  की  दिज्ला  की  ओर  बढने  वाले  प्रगतिशील  लम्बे  पथ  की  ओर  यह

 हमारा  महत्वपूर्ण  कदम  होगा  और  यह  विधेयक  उचित  समय  पर  विस्तृत  से  अधिनियमित  किया

 जायेगा  |

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi):  Mr.  Chairman,  Sir.  must  congratulate  Shri
 Chavan  and  Shri  Ganesh  for  presenting  this  Bill.  This

 bill  is
 the  first  step  in  the  direction

 in  which  we  want  to  take  our  Country.

 It  is  really  good  that  foreign  insurance  Companies  have  been  brought  within  the
 ambit  of  this  Bill.  These  insurance  Companies  have  earned  huge  profit  by  ut  [11211  the
 public  money  and  there  is  hardly  any  need  for  paying  any  compensation  to  them.  But
 as  there  are  certain  provisions  relating  to  right  to  property  inthe  Constiti  a  that  is tion,
 a  provision  for  Compensation  has  been  made  by  the  Government.
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 Isuggest  that  the  representatives  o  the  trade  unions  should  be  included  in  the

 management  of  these  companies  In  away,  it  the  proper  functicning  of

 these  Companies

 Like  Ruby  Insurance  Company,  there  are  several  other  Companies  which  have  been

 indulging  in  bungling  I  strongly  feel  that  a  Commission  of  enquiry  should  be  set  up  to

 examine  into  the  affairs  of  such  companies.  At  the  same  time  the  disparity  between  the

 salary  of  big  and  small  companies’  employees,  must  be  narrowed  down

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  में  प्रस्तुत  विधेयक  का  समर्थन  करने
 के  लिए  खड़ा

 हुवा  हू  भ्रौर में  इस  साहसपूर्ण  कार्य के  लिए  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देता हू
 ।

 मेरे  कुछ  मित्रों ने  विधंयक  का  विरोध  भी  किया  है
 परन्तु

 उन्होंने  जो  तक
 म्स्तुत नसिन. प

 किये  वे

 |  उनव  यह तक  कही  पुराने  हैं  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  संस्थाओं  की  कार्य-क्शलता  कम  हो  जाती है

 दृष्टिकोण  बहुत  नकारात्मक  ate  निराशावादी  सा  है  ।

 आज  चारो  तरफ  राष्ट्रीयकरण  हो  रहा  है  ।  जीवन  बीमा  का  राष्ट्रीकरण  आज  15  वष

 हो  गया  था  ।  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  हो  चुका  है  श्रौर  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  रहा  है  ।

 आज  सरकारी  क्षेत्र  में  लगभग  3,500  करोड़  रुपप्रे  की  पूंजी  लगाई  जा  चुकी  है  और  इन  पांच  वर्षों

 के  दौरान  हमारा  लक्ष्य  इसे  6,400  करोड़  तक  बढ़ाने  का  है  ।  सम्पूर्ण  ऋण व्यवस्था  का

 करण  उसे  हम  सरकारी  क्षेत्र  में  लाना  चाहते  हैं  ।  सामान्य  बीमा  भी  इसी का  एक  अंग  है  ।

 हमारा  उदेश्य  यह  है  कि  सम्पूर्ण  राष्ट्र  की  सम्पति  पर  किसी  एक  व्यक्ति  या  संस्था  का  एकाधिकार  न

 हो  ।  वह  arg  wee  की  सम्पति  है  जौर  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  उसका  उपयोग  करने  का  अधिकार

 ना  चाहिये  ।  यही  राष्ट्रीयकरण  का  प्रमख  लक्ष्य  है  ।

 हमारे  समक्ष  जो  सामान्य
 बीमा

 कम्पनियां  उनका  रिका  भी  बहुत  अच्छा  नह ंीं  आज

 haat  श्रौद्योगिक  विस्तार  हो  गया है  ।
 सभी

 पतों

 ह
 में  भारी  प्रगति  हुई है  ।  हमारी  राष्ट्रीय  आय  पं

 वृद्धि  हुई  हैं  हमारी  राष्ट्रीय  गतिविधियों  में  वृद्धि हुई  किन्तु  सामान्य  बीमा  कम्पनियां

 इसी  गति से  बढ़ी  है
 ?  1950  में  इनकी  आय  20  करोड़  थी  तो  1968  में  वहू  वेवल  112  करोड़

 की  हुई  यह  आय  कहीं  धिक  होनी  चाहिये  थी  ।

 आज  देश की
 की

 बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  को  दृष्टिगत  रखते  हुपे  यह  स्पष्ट  है  कि  सामान्य  बीमा

 +
 el  त्राजें गे  पंगम्परागत  और  रूढ़िगत  प्रणाली  आज  की  आवदयकताओं  को  पूर्ण  करने  में  असमथ

 अवश्य  कता  इस  बात  की  हैं  fe  जनसाघारण  के  विभिन्न  वर्गों  को  बीमा  युरक्षा  को  लाभ

 मिल  सके  ।  कया  गर-सरवारी  क्षेत्र  इस  प्रकार  के  चेतावनीपुर्ण  कार्यों  को  कर  इसी  आवश्यकता

 को  दृष्टिगत  रखते  हुये  कहा  जा  सकता है  किः  इस  विधान  की  प्रतीक्षा  बहुत  लम्बे  समय  से  की

 रही थी

 जहाँ  तक
 मुआवजे

 का
 सम्बन्ध

 मैं  श्री
 शशि

 भूषण  के  साथ  इस  बात  पर  सहमत  हूं  कि

 यात  वे  एप् | झन  तथ्यों  fat  उपेक्षा  4g नहीं  कर  सकते  ।  सदन  में  इस  बात  AUT  भारी  असंतोष  व्यक्त  fear

 गया  है  और  कहा  गया  हैं  कि  हमें  संविधान  के  अनुच्छेद में  उचित  परिवतंन  करना  चाहिये
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 see  re  i,

 ताकि  राष्ट्रीयकरण  थे  समय  हमें  मुआवजा  न  देना  पड़े  ।  परन्तु  जब  तक  यह  सब  कुछ  नहीं  feat

 जाता  तंब  तक  तथ्यों  की  उपेक्षा  करना  उचित  नहीं  है  ।  कई  बार  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  यह

 बेतांया  जा  चुका  है  कि  वर्तमान  संविधान  के  होते  हुए  कुछ  मामलों  में  क्षतिपूति  का  भुगतान  तो

 करना  ह  पड़ेगा  ।  इतना  अवश्य  कि  हमें  संविधान  मैं  प्रस्तावित  संशोधन  शीघ्र  करना  चाहिए  ।

 देश  चाहता  है  ate  इसके  लिए  पहला  कदम  प्रबन्ध  को  हाथ  में  लेने  ar  है  जिसे

 >  ्र  जैसा  फि  वित्तमंत्री  महोदय  ने  हम  इस  दिशा  में  gra  कदम  म्र्थात हम  उठा  चुके

 राष्ट्रीयकरण  का  भी  शीघ्र  ही  उठाने  वाले  हैं  |

 निगमों  को  स्थापित  करने  का  विचार  एक  अच्छा  विचार  है  और  हमारा  विचार  है  कि  इन

 की  स्थापना  तुरन्त  की  जानी  चाहिये  ।  इस  प्रकार  के  निगमों  से  एक  पारस्परिक  स्पर्धा  की  भावना

 उत्पन्न  होगी  और  प्रत्येक  निगम  सर  से  अच्छा
 कार्य  का  प्रयत्न  करेगा  |  मुझे  इस  बात

 की  खुशी  है  कि  जिस  की  इतनी  देर
 से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  पेश  किया  वाह "4  है  ।  में

 इस  का  समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  waa  राव  चव्हाण  :  सभापति  एक  सदस्य  को  छोड़  घार  ग्र्न्य  सभी

 स्यों  ने  विधेयक  का  पूरा  पूरा  समर्थन  किया  है  ।  माननीय  श्री  चटर्जी  महंदय  ने  श्रनुच्छेंद  ३१  क

 (1)  का  उल्लेख  किया  इस  श्रनुच्छेद  के  एक  उपबन्ध  में  कहा  गया  है  कि  राज्य  लॉक

 हित  के  लिए  या  समुचित  प्रबन्ध  करने  के  लिए  किसी  भी  समिति  के  प्रबन्ध  को  सीमित  अवधि  के

 लिए  श्रपने  हाथ  में  लिया  जा  सकता है  और  श्रन्ततोगत्वा  उसका  स्वामित्व  भी  लिया  जा  सकता  है  ।

 प्रस्तुत  उपबन्ध  का  एक  श्रपना  इतिहास  है  |  waver  ३१  जोड़ने  ५  बाद  हो  जीवन  बीमा

 विधेयक  पेश  किया  गया  था  श्रौर  अरब  इसी  के  अ्रनुरूप  यह  विधेयक  बनाया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये  ,
 ( Mr.  Depury  Speaker  दा  the  Chair  ह

 यही  कारण  है  किः  पहले  हमने  प्रबन्ध  को  म्रपने  हाथ  में  लिया  है  और  बाद  में  इस  का

 स्वामित्व  हाथ  में  लेंगे  ।

 हमें  इस  समय  संविधान  के  अनुसार  कार्य  करना  होगा  ।  संघिधान  में  जो  व्यवस्था  की  गंयी

 उसकी  जो  व्यवस्था  की  गई  है  हम  उससे  अलग  हटकर  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  इस  विधान

 को  पारित  करते  समय  हम  तथ्यों  की  अवहेलना  नहीं  कर  सकते  ।  यह  अलग  बात  है  कि  कौन

 इन  तथ्यों  को  मानता है  और  कौन  नहीं  ।  राजनेतिवा  तौर  से  यह  कहना  कि  संविधान  के  संशोघन

 के  प्रश्न  पर  विचार  करना  नितांत  ठीक  ही  है  ।  जहां  तक  सम्पति  अधिकार  का

 सम्बन्ध  हम  इसे  पूर्ण  रूप  से  विनियमित  करना  चाहते  ताकि  धन  सम्पति  में  कोई  विषमता  न

 रहे  उसका  केन्द्रीयकरण  न  हो  सके  |  इस  समय  हमें  व्तेमान  वैधानिक  स्थिति  जैसी  किः

 उसकी  व्याख्या  उच्चतम  न्यायालय  के  विनिर्णय  में  की  गई  विचार  करना  चाहिये  |

 माननीय  श्री  बनर्जी  ने  उस  कॉनून  का  उल्लेख  किया  है  जो  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  ट्राम
 ब  स  यन्न सेवा  को  लेते  समय  पारित  किया  था  ।  प  wd  वास्त  सथ  fa  कि  उन्होंनें  ट्राम  सेवा  को
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 अपने  हाथ  में  लेते  समय  कहा  था  कि  वह  इस  केवल  अनिश्चित  अवधि  के  लिए  श्रपने  हाथ  में  ले

 रहे  हैं  ।  इसके  साथ  ही  जिस  विधान  को  उन्होनें  पारित  किया  उसमें  इस  नियंत्रण  को  रद  करने

 a  | के  लिए  विधान  सभा  के  श्रनुमोदन  की  इच्छा  भी  व्यक्त  की  परन्तु  हमारा  ऐसा  कुछ  करने

 को  विचार नहीं  है
 )

 श्री  ज्योतिमंथ  aq:  इसके  लिए  कोई  मुआवजा  नहीं  feat  गया  था  ।

 श्री  aaa  राव  चब्हाण  परन्तु  हम  ऐसा  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हमने  वह  विधेयक  पारित

 करवाने  में श्रापਂ  की  सहायता  की  यद्यपि  यह  एक  अलग  बात है  कि  आप  के  साथ  हमारा

 भद  रहता है  ।  यह  मैं  आपको  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  प्रगतिवादी  प्राधिक  विचारधारा  पर  केवल

 आप  ही  का  एकाधिकार  नहीं  है  ।  श्राधिक-समस्याश्रों  के  लिए  हमारी  श्रपनी  एक  नोति  है  और  हमें

 विश्वास  है  कि  ag  ठीक  भी  है  श्रौर  इसी  से  देश  की  समस्यायें  सुलझाई  जा  सकती  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  ama  ब्यूरों  श्रादि  कमंचारियों  के  प्रश्न  को  उठाया  है  ।  मैं

 इस  सम्बन्ध  में  इसਂ  समय  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  हं  इस  प्रघन  पर  बहुत  सावधानी  से

 विचार  करने  की  श्र/वश्यकता  है  ।  यदि  शझावइयकता  तो  हम  इस  सम्बन्ध  में  विरोधी  दलों  के

 सदस्यों  से  भी  विचार  विमर्श  ain  इस  समय  में  इसके  सम्बन्ध  में  कोई  वचन  नहीं  दे

 सकता  |

 कुछ  सदस्यों  ने  इस  प्रदन  को  भीਂ  रठाया
 है  कि  जिन  लोगों  की  राष्ट्रीयकरण  में  कभी  निष्ठा

 नहीं  उन  लोगों  को  प्रबन्ध  को  काफी  भार  सौंपना  कहां  तक  उचित है
 ?  हमें उन

 लोगों  को  इन  संस्थाशओं  में  नहीਂ  रखना  चाहिये  क्योंकि  वे  राष्ट्रीयकरण  के  विरूद्ध  रहे  हैं  और  इससे  हमारे

 सारे  कार्यों  के  बिगड़ने  की  संभावना  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ

 लोग  ऐसे  भी  हैं  जिनके  पास  अनुभव  है  और  वह  बीमें  में  पूर्ण  विश्वास  रखते  हैं  ।

 श्रगर  हम  इन  विद्वेषज्ञों  का  लाभ  उठा  तो  इसमें  कोई  श्रनौचित्य  नहीं  हां

 यदि  इनमें  कुछ  लोग  ऐसे  जिनका  ध्  इतिहास  ऐसा  हम्ना  कि  वह  राष्ट्रीयकृत  बीमें  के  विरूद्ध

 हुये  ate  उनसे  राष्ट्रीयकृत  साधारण  बीमा  के  कार्यपालन  में  हानि  होने  को  कोई  संभावना  तो

 हम  निचय  ही  ऐसे  लोगों  के  विरूद्ध  कायंवाही  करेंगे  ।  अब  जो  भी  नियुक्तियां  की  जा  रही

 वह  केवल  श्रस्थायी हैं  ।  इसके  सम्बन्ध में  हमें  सभी  वर्गों  के  लोगों  के  सहयोग  की  झावश्यकता  है  ।

 मैं  श्री  पटेल  के  तक  का  कोई  उत्तर  नहीं  देना  चाहता  उन्होंने  ने  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध

 में  केवल  अपने  दृष्टिकोण  को  व्यक्त  किया  है  ।  जब  हम  किसी  का  राष्ट्रीयकरण  करते  तो  उसे

 समुचित
 रूप  से  faafert  करना  ही  व्यावहारिकता है

 ।  इसके  बीच  की  अवघि  में  हमें  बहुत

 धान  रहने  की  श्रावश्यकता  है  ।  आलोचना  और  आशंका  वे  वातावरण  जो  कि  हमारे  में

 शक्तिशाली  तत्वों  द्वारा  पैदा  किया  जा  रहा  शब  जब  कि  हम  राष्ट्रीयकरण  का  उत्तरदायित्व  ले

 रहे  तो  इसे  सफल  बनाना  भी  हमारा  कर्त्तव्य  है  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  हमें  जो  भी  सुझाव  दिये

 गये  हम  उन  सभी  का  स्वागत  करेंगे  परन्तु  इसके  साथ  ही  हम  सभी  लोगों  सभी  कर्मचारियों
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 और  यहां  तक  कि  उन  लोंगों  जिन्होंने  इसका  विरोध  किया  उनके  सहयोग  की  अपेक्षा  करते

 @  सदन  ने  प्रस्तुत  विधेयक  का  जो  जोरदार  anda  किया  मैं  उसके  लिए  सदन  का  धन्यवाद

 करता हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रप्न  यह  हैं  :

 साधारण  बीमा  कारबार  का  राष्ट्रीयकरण  हाने  तक  लोकहित  में  उस  कारबार  का  प्रबन्ध

 ग्रहण  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ्य  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे  ।  प्रन्न  यह  है  :

 खंड  2  से  17  विधेयक  का  am  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 2  से  17  विधेयक में  जोड  दिये  गये  ।

 Clauses  2  to  17  were  added  to  the  Bill.

 खंड  1,  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड  दिये  गये  ।

 Clause  1,  the  Enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  यदावंत  राव  चब्हाण  :  मे  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।
 ”'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted,
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 सामान्य  बजट  चर्चा

 Rin  ing GENERA  L  BDUDML ्  jEI  19/7  fer |  IA__-GENE  RAL  DISCUSSION—Contd

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  AT  सदन  में  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  की  NTE
 ना

 गी ।

 श्री  समर  मुखर्जी  )  :  उपाध्यक्ष  वित्त  मंत्री  द्वारा  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  किए
 ह

 गए  बजट  के  बारे में  उनका  दावा  है  कि  यह  बजट  मध्यावधि  चुनाव  में  जनता  द्वारा  सतारूढ़  कांग्रेस

 को  दिए  गए  श्रादेश  की  पति  करता है  ate  यह  श्रादेश  समाजवाद  और  सामाजिक  न्याय  के  साथ-साथ

 आर्थिक  प्रगति  के  पक्ष  में  हैं  ग्रह  भी  कहा  गया  है  कि  यह  बजट  समाजवाद  की  ओर  नया  कदम है

 बजट  को  देखने  के  पच्चातू  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  करों  से  जनता

 पर  बोझ  पड़ा  है  ्नौर  सरकार  ने  जनता  से  प्राप्त  आदेश  गरीबी  हटाओ  की  ऊपेक्षा  की  है  ।  हमारा

 उद्देश्य  आय  विषमताओं  को  दूर  करना है  परन्तु  इस  वजह  से  आज  विषमता  में  और  अघिक  वृद्धि  हुई

 है  ।  त्रत  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  बजट  समाजवाद  की  श्रोर  कदम  है  ।  इस  बजट  से

 जनता  के  हितों  को  आघात  पहुँचेगा  और  पू  जीवाद  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  माननीय  रेल  मंत्री  ने  यात्रीਂ

 किराये  श्रौर  भाड़े  में  वृद्धि  करके  जनता  पर  ् त्रौर  श्रधिक  बोझ  डाल  दिया  हैं  ।  कूल  220  करोड़  रुप ये

 के  कर  लगाए  गए  हैं  जिसमें  से  सम्पत्ति  और  आय  पर  लगने  वाला  कर  केवल  27  करोड़  है भ्रौर

 दोष  राशि  जनता  से  श्रप्रत्यक्ष  कर  के  रूप  में  वसूल  की  जाएगी  कांग्रेस  सरकार  की  नीति  जनता  पर

 बोझ  डालना  है  श्रौर  इसी  कारण  सरकार  प्रत्यक्ष  करों  की  प्रतिशतता  घटाकर  श्रप्रत्यक्ष  करों  की

 शतता  में  वृद्धि  कर  रहे  में  नीचे  कछ  श्रांकड़े  देता  हूं  जिनसे  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  प्रत्यक्ष

 करों  को  घटाकर  श्रप्रत्यक्ष  करों  में  वृद्धि  की  गई  है  :

 ee ता  गान  ह

 अप्रत्यक्ष  कर

 re  ee,

 प्रत्यक्ष
 ध

 चिन  बन  न  eS

 1951  49.  9  प्रतिशत  50.  1  प्रतिगत

 1955-56  39  8  प्रतिशत  60.  2  प्रतिशत

 1960-61  33  5  प्रतिदात  66.  5  प्रतिशत

 72.  4  प्रतिशत 1965-66  27  6  प्रतिशत

 1968-69  24  6  प्रतिशत  75.  4  प्रतिशत

 1970-71  19  प्रत  SUNG  80.  9  प्रतिदात

 ee

 प्रत्यक्ष  करों  में  कमी  का  भ्रथें  एकाधिकार  को  प्रोत्साहन  देना  अ्रोर  जनता  पर  श्रधिक  बोझ f

 डालना  है  ।  यही  कारण है  कि  गत  24  वर्षों  में  सम्पत्ति  कूछ  थोड़े  से  पु  जीपतियों  के  पास  इकट्ठी  हो

 गई  है  और  आय  में  विषमता  wit  अधिक  बढ़  गई  है  |
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 करो  fan  बोझ  कारण  सामान्य  व्यक्ति  कां  जीवन  स्तर  गिर  गया

 मूल्यों  में  वृद्धि से  भी  जनता  पर  भारी बोझ  पड़ा  ।  1949-4  मूल्य  सूचकांक  10  0  था

 1970 में  यह  बढ़कर  220  हो  गया  ।  मुद्रास्फीति के  कारण  1970  में
 क्रय

 afer  में  44  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  ।  इस  प्रकार  गरीब  जनता  की  जेब  से  पैसा  निकालकर  पु  जीपतियों

 की  जेंब में  भरा  जा  रहा  है  ।  गरीब  श्रौर  गरीब  होता  जा  रहा  है  तथा  भ्रमीर  ग्रौर  श्रमीर  होता  जा

 रहा  यह  सब  सरबारी  नीति  का  दोष है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने ने  कहा  था  कि  बजट  में  सुझाये  गए  उपायों से  मूल्यों  में  स्थिरता  श्राएगी  ।

 लेकिन  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  अधिक  कर  लगाने  से  मल्यों  में  वृद्धि  होती  है  ।  जेब  भी  मुद्रा-स्फीति

 होती  मूल्यों  में  स्वयमेव  वद्धि  हो  जाती  है  ।  जब  तक  घाटे  का  बजट  पेश  किया  जाता  att

 काले  धन  का  बाजार  गर्म  रहेगा  तब  तक  में  वृद्धि  को  किसी  भी  रूप  में  रोका  नहीं  जा  सकता  |

 220  करोड़  रुपये  का  घाटे  का  बजट  पेश  किया  गया  है  परन्तु  मुझे  श्राशंका है
 कि  बंगला  देश

 की  ताजा  स्थिति  wiz  शरणार्थियों  के  के  कारण  घाटे  के  बजट  की  राशि  में  ate  अधिक  वद्धि

 होगी  ।  अतः  माननीय  मंत्री  द्वारा  बजट  में  सुझाए गए  उपायों से  मूल्यों  में  स्थिरता नहीं  प्रा  सकती  ।

 जिस  प्रकार  कर  लगाए  गए  उससे  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  निगमित  क्षेत्र  पर  बहुत  कम  कर

 लगाया  गया  है  ।  इससे  यह॒स्पष्ट
 हैं  कि  सरकार  पू  जीपतियों  के  हितों  का  ध्यान  रखती  है  और  यही

 पुजीपति  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  जनता  का  शोषण  करते  हैं  ।

 सरकार  ने  नई  लाइसेंस  नीति  का  श्रनुसरण  किया  है  जिससे  बड़े-बड़े बड़े  व्यापारियों  को  अधिक  लाभ

 कमाने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिला  है  प्दि  इकनामिक  टाइम्सਂ  के  गवेषणा  ब्यरो  द्वारा  किए  गए  भ्रध्ययन

 के  अनसार  422  कम्पनियों  का  विशुद्ध  लाभ  27.5  प्रतिशत  से  बढ़कर  162  करोड़  हो  गया है  जबकि

 उनकी  बिक्री  13.  6  प्रतिशत  से  बढ़कर  करोड़  हो  गई  है  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  सरकार  द्वारा

 श्रपनाई  गई  नीति  के  कारण  बड़े  व्यापारी  अधिक  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।  अतः  यह  कहना  कि  यह  बज

 समाजवाद  की
 श्रोर  नया

 कदम  जनता  को  धोखा  देने  के  सिवाय  कुछ  नहीं  ।  पु  जीवाद  को  बढ़ावा

 देकर  समाजवाद  की  स्थापना  नहीं  की  जा  सकती

 सरकार
 ने

 आशा
 व्यक्त की  है  कि  नई  लाइसेंस  नीति से  विषमता  कम  होगी  ।  लेकिन  यह  नीति

 इतनी  दोषपूर्ण  है  कि  इससे  बड़े  व्यापारियों  को  अधिक  लाभ  कमाने  का  अवसर  पिला
 सरकार

 ने

 उन
 पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  कोई  उपाय  नहीं  किए  ।  जैसा  कि  सर्वेਂ  में  पृष्ठ  20,  पैरा

 65  में  कहा  गया  हैं--'यद्यपि  नई  औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  के  श्रधीन  विभिनन  क्षेत्रों  के  द्वारा  बड़े
 औद्योगिक  गृहों  और  विदेशी  उद्योगों  पर  कुछ  fraser  रखा  जा  सकता  है  फिर  भी  यदि  आर्थिक  व्यवस्था

 ्
 सुदृढ़  करने  के  लिए  श्रावश्यक  हो  तो  इन  नियंत्रणों  को  ढीला  किया  जा  सकता है  12.0  त्र्त  यह  स्पष्ट

 है  कि  उद्योग-गूहों  पर  नियंत्रण  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 हरित  कांति  के
 बारें

 में  बहुत  कुछ  कहा  गया है  और  कहा  गया  है  कि  खाद्य  उत्पादन  मैं  वृद्धि
 हुई  यह  अच्छी  बात  है

 ।
 परन्तु  देखना  यह  है  कि  खाद्य  उत्पादन  की  वृद्धि  के  लिए  किये  जा  रहे
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 उपायों  से  किसको  लाभ  हो  रहा  रिव्यु  सर्वेਂ  में  कहा  गया है
 कि  लगशभि  उन  लोंगों  को

 हो  रहा है  जो  पहले  से  ही  धनाढ़य है  ate  जिनके  पास  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधन
 है

 ।  स्पष्ट  है

 कि  सरकार  द्वारा  किये  जा  रहे  उपायों से  विषमता  में  वृद्धि  हुई  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कई  भूमिहीन

 किसान  ह  और  उनका  आ्थिक  स्तर  गिरा  हआ  zt

 यह  बात  बार  बार  दुहराई  जाती  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  होनी  चाहिए  और  इसमें  कोई  संदेह

 भी
 नहीं

 कि  उत्पादन में  वृद्धि भी  हुई  है  ।  परन्तु  श्रमिकों
 के

 वेतन
 में

 कोई  वुद्धि नहीं  हुई  है
 ।

 स्ट्रीम
 श्रम

 अ्रायोग  के  अनुसार  1952-64  के  दौरान  प्रति  श्रमिक  उत्पादन  63  प्रतिशत  की  वृद्धि हुई  है

 ay OT  इस  अवधि में  मजदूरों  की  वास्तविक  श्राय  स्थिर  ही  रही  है  ।  अब  भी  यदिं  हम  देखें

 cat  चलेगा कि  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  कारण  वास्तविक  ara
 में

 कमी  हो  गई
 यह  स्पष्ट है  कि

 सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीति  से  पूंजीवाद  को  बढ़ावा  मिला  है  श्रौर
 आज

 सरकार  इसके  दबाव  में  आकर

 निष्क्रिय  हो  गई  है  ।  सखर  ने  भारतीय  अथ  व्यवस्था  को  विदेशी  सा  स्राज्यवादीਂ  शक्तियो ंके  पास

 छोड़ा  हैं  ।  विदेशी  ऋण  इतनी  अधिक  मात्रा  में  ले  लिया  गया  है  कि  भारतीय  अर्थ  व्यवस्था

 कभी  ड्ढ्क़्ा  नहीं  पा  सकती  ।  1950-51  में  32  करोड  रुपये  की  facet  सहायता ली  गई  और

 पह  राशि  7,000  करोड  रुपये  हो  गई  भारती  मुद्रा  के  बहिर्गमन  के  कारण  ही  लोगों  पर

 कर  लगाया  जाता  है  ।  रायल्टी  ate के  रूप  में  ave  धन  विदेशों  में

 जा  ter  हैं  at  यह  किस  प्रकार  कहा  जा  सकता  है  कि  भारतीय  अथ  समाजवाद  के  पथ  पर

 रही है  ।  समाजवाद  नारा  मात्र  प्रवंचना है
 |

 कर  अपवंचन  आगे  से  श्रधिक  हो  रहा  1970-71  में  श्रौद्योगिक  गहों  द्वारा  देय

 कर  की  बकाया  राशि  731  करोड़  रुपये  थो  ।  काले  धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  कारगर  उपाय

 नहीं  किये  जा  रहे ।  श्री  च्  की  अध्यक्षता  में  बनाई गई  समिति  के  प्रतिवेदन में  कहा  गया  है  कि

 प्रति  वर्ष  काले  धन की  कुल  राशि  2  हजार  करोड़  रूपये  होती है
 ।  वाच  समिति  ने  इसको

 अध  व्यवस्था  का  नाम  दिया  था  ।  लेकिन  सरकार  काले धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई

 उपाय  नहीं  कर  रही  तक  काले धन  का  वाजार  WHS  तब  तक  मल्या  में  स्थिरता  नहीं  आ

 सकती  शरर  न  ही  आय  की  विषमताओं  में  कमी  ही  हो  सकती

 सारा  धन  कुछ  धनी  लोगों  के  हाथ  में  है  और  आम  गरीब  होती  जा  रही है  ।  हमारा

 wate  व्यापार  सीमित  होता  जा  रहा  है  और  उद्योगों  का  विस्तार  भी  सीमित  होता  जा  रहा  है  ।

 सरकार  निर्यात  पर  बल  दे  रही  है  ।  पर  इसके  लिए  यह  श्रावश्यक  है  कि  कच्चा  माल  निर्यात

 कया  परन्तु  उसकी  कमी  के  कारण  संकट  पदा  हो  गया  निर्यात  मंडी  में  प्रतिस्पर्धा  बढ़ाने
 के  लिए यह  नारा  लगाया  जाता  है  कि  उत्पादन  लागत  में  कमी  की  जाए  ।

 कहा  जाता  है  कि  हमारी  श्रथंव्यवस्था  विकासोन्मुखी है  ।  यह  सच  है  कि  मंदी  के  बाद  कुछ

 पुनरुत्थान  हुआ  है  लेकिन  सभी  को  पता  है  fa  पु  जीवादी  अधंव्यवस्था  में  यह
 पुनरुत्थान

 कुछ  ही  समय

 SITS  स्था के  स्वरूप में के  लिये  होता है  ।  मंदी  के  बाद  पुनरुत्थान  होना  स्वाभाविक है  परन्तु यदि  अ

 परिवर्तन न  किया  जाए  तो  यह  विकास  घातक  सिद्ध हों  सकता  है
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 fasq  निर्वात  करने  वाले  राष्ट्रों  के  बीच  हमारा  नाम  सबसे  नीचे  1960-61  में  हमारा

 स्थान  इन  राष्ट्रों  के  बीच  15  वां  था  जबकि  1969  में  गिरकर  23  पर  आ  गया  ॥  विकास  तथा

 औद्योगिक  उत्पादन  के  मामले  में  हमारी  स्थिति  विश्व  भर  में  सबसे  नीचे  है  ।  यह  सचमुच  लज्जाजनक

 बात है  ।  हम  बेरोजगारी  तथा  गरीबी  से  उक्त  समय  तक  छुटकारा  नहीं  पा  जब  हम

 अपनी  श्रर्थ-व्यवस्था  को  परिवतित  न  यह  समाजवाद  नहीं  हैं  ।  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  भी

 समाजवाद  नही ंहै  ।  यह  पु  जीवादी  नीतियों  पर  चलने  वाला  राज्य  पूंजीवादी  है  ।  समाजवाद

 कहना  लोगों  को  धोखा  देना है
 ।  वास्तविक  समाजवाद  पू  जीवाद  को  समाप्त  करना  है  ।  उत्पादन

 सभी  साधनों  को  राज्य  द्वारा  अपने  हाथ  में  लेना है  तथा  वितरण  के  साधनों  को  राज्य  द्वारा  ATT

 हाथ  में  लेना है  ।  इस  सरकार  की  नीतियों  द्वारा  श्रौद्योगिक  तथा  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  श्रन्तविरोधों  का

 पैदा  होना  स्वाभाविक  ही  है  ।  चूकि  लोगों  को  रोजगार  से  हटाया  जा  रहा  इस  लिये  समाज

 में  संघर्ष  जरूर  बढ़ेंगे  ।  ग्राज  ही  81  कपड़ा  मिलों  के  बंद  होने  पर  बहस  जिससे  81  हजार  लोग

 रोजगार  से  हाथ  धो  ass  ।

 मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  इस  बजट  से  अधिक  बेरोजगारी  अधिक  गरीबी  बढ़ेगी  ।

 तथा  ग्रघिक  कीमतें  बढ़ेंगी  ।  सामाजिक  विषमता  दूर  लोगों  को  रोजगार  देने  गरीबी  हटाने

 के
 लिये  नीति  में  मूलभूत  परिवतंन  लाना  TMTH  है  ।

 भूमि  सुधार  के  बारे  में  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  इसमें  कितनी  रुकावटों  डाली  गयीं  ।

 विभिन  विधान  सभाओं  द्वारा  पास  किये  गये  विधेयकों  को  कार्यान्वित  नहीं  faar  गया  ।  सत्तारूढ़

 कांग्रेस  दल  की  नीति  पु  जीवादी  वर्ग  की  नीति  है  तथा  पु  जीवाद  की  रक्षा  करने  को  नीति  है  ।  जब

 तक  इसमें  परिवर्तन  न  लाया  उस  समय  तक  बरोजगारी  तथा  गरीबी  का  समाधान  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहल  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  सारी  विदेशी  कंपनियों  का

 राष्ट्रीकरण  किया  जाये  ।  सारे  अरयात  निर्धातਂ  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जावे  ।  सभी

 गिक  तथा  वाणीज्यिक  उपकमों  के  लाभ  तथा  सम्पत्ति  की  सीमा  निश्चित  की  जाये  ।  घाटे  के  बजट

 तैयार  नहीं  किये  जायें  ।  कर  लगाने  सम्बन्धी-कानून  सख्त  बना ये  जायें  ।

 लोगों  के  बीच  विषमता  तथा  असंतोष  वढ़ता  जा  रहा  है  ।  उनकी  बुनियादी  जरुरतों  को  पूरा

 करने  की  जरुरत  भीਂ  बढ़ती  जा  रही  है  ।  सत्तारूढ़  दल  जन  श्रान्दोलनों  को  कुचलने  की  जरुरत

 महसूस  करता
 है

 और  इसी  लिये  प्रतिवर्ष  पुलिस  तथा  का  व्यय  बढ़ता  रहा  है  ।

 मैं  इस  बजट  का  विरोध  करता  हु  ।

 sto  Fo  Mo  कुष्णन्‌ च्  :  वर्ष  1971-72  के  बजट  में  397  करोड़  रुपये  का

 घाटा है
 177  करोड़  रुपये के  नये  कर  लगाये  गये  ate  फिर  भी  220  करोड़  रुपये  का  घाटा

 रहता

 यह  बात  खेदजनक  है  कि  करों  के  इन  प्रस्तावों  का  अधिकांश  बोझ  गरीब  तथा  मध्यम  वर्ग
 के  लोगों  पर  पड़  रहा  है  ।  सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  इस  वर्ष  कर  उन  वस्तुओं  पर  लगा ये
 गमे  जिनका  उपयोग  सर्वे  साधारण  लोग  करते  हाल  के  चुनावों  में  करोड़ों  -amratfaat  ने
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 eee

 मजबूत  केन्द्रीय  सरकार  की  आवश्यकता  अनुभव  करते  हुए  श्रपना  सामूहिक  सर्मथन  सत्तारूढ़  दल  को

 दिया  ।  यह्  बात  खेदजनक  है  कि  इस  सरकार  ने  समाजवाद  लाने  तथा  गरीबी  टूर  करने  के  लिए

 वचनबद्ध  होने  के  वावजूद  भी  श्रपने  बजट  द्वारा  गरीबों  तथा  मध्य  वर्ग  के  लोगों  के  ऊपर  करों  का

 > बोझा  डाला  है  ।  मंदे  पर  10  पैसे  प्रति  किलोग्राम  टैक्स  लगाया  गया  ।  देश  सब  साधारण

 लोगों  व्दारा  मैदे  से  बनी  डबल  रोटी  उपयोग  की  जाती  है  ।  महोदय  ने  अपने  बजट

 भाषण  में  कहा है  कि  डवल  रोटी  केवल  श्रमीर  लोग  ही  खाते  हैं  ।  एसा  कहते  हुए  इन्होंने  देश  को

 करोड़ों  लोगों  के  कष्टों  के  साथ  मजाक  किया है
 ।  मैं  इनसे  प्रपील  करता

 हूं
 कि  मंदे  से  कर

 उठा  लें  ।

 तैयार  शुदा  कपड़ों  पर  भी  10  प्रतिदात  कर  लगाया  गयाहै  ।  सस्ते  होने  के  कारण  गरीब

 लोग  अधिकतर  इन  तयार  कपड़ों  को  खरीदते  हैं  ।  नहाने  के  साबुन  पर  भी  कर  गया

 में  वित्त  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  हुं  कि  नहाने  के  साबुन  से  कर  उठा  लें  क्योंकि  यह

 स्व  साधारण  के  उपयोग  की  वस्तु  है  इसी  तरह  सर्वसाधारण  के  उपयोग  के  सस्ते  तथा  मोटे  कपड़ों

 से  भी  वर  उठाया  जाना  चाहिये  ।  पिछले  20  वर्षो  में  पेट्रोल  पर  भी  इतना  ata  कर  नहीं  लगाया

 गया  ।  पट्रोल  पर  लगे  कर  का  भी  बोझ  भी  ले  दे  कर  सर्वसाधारण  पर  क्योंकि  रिक्शा  और

 टैक्सियों  पर  वही  बैठते  हैं  ।  मैं  निवेदन  भी  करूंगा  कि  सस्ती  fanttzt  के  ऊपर  जोਂ  कर  लगाये  गये

 उसे  भी  हटाया  जाये  क्योंकि  इनकी  खपत  अधिकांश  सर्वसाधारण  के  बीच  ही  है  ।  ट्रैक्टरों  पर

 भी  10.0  प्रतिशत  कर  लगाया  गया  है  ।  पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  शासत  ने  अनन

 दन  को  40
 लाख

 टन
 से

 72  लाख  टन  तक  पहुंचाया  ।  मुझे  इस  बात  का  भय  है  कि  ट्रैक्टरों  पर

 लगने  वालेकर  से  हमारे  अन्न  उत्पादन  के  प्रयत्नों  में  बाघा  पड़ेगी  ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  आ  ग्रह

 करूंगा  कि वे  इस  पर  विचार  करें  |

 aa  यह  निश्चित  धारणा  है  कि  सारे  और  निर्यात  व्यापार  को  यदि  केन्द्रीय  सरकार

 अपने  हाथ में  ले  ले  तो  इससे  काफ़ी  आय  यदि  सरकार  सारे  आय-कर  को  वसूल  करने  के

 लिये  कदम  उठाये  तो  अधिक  कर  लगाने
 श्रावश्यकता  अनुभव  नहीं  होगी  |  श्रायकर  छूट  की  सिमा

 6000  से  बढ़ाकर  10000  की  जानी  चाहिये  |

 म॑॑  कहना  चाहता  हूं  fa  केन्द्रीय  सरकार  ने  तमिलनाडू  के  साथ  सौतेली  मां  का  व्यवहार  किया

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  की  औसत  प्रति  व्यक्ति

 185.5  हैं  जबकि  तमिलनाडु  की  यही  प्रति  व्यक्ति  औसत  142.5  पड़ती  है  |  क्या  यह

 उचित  केन्द्रीय  सरकार  को  हर  राज्य  से  बराबरी  का  व्यवहार  करना  चाहिए  ।  तमिलनाडु

 की  चौथी  पंचवर्षी+  योजना  250  करोड़  की  थी  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसे  काटकर  202

 रुपये  कर  दिया  ।  मैँ  जॉनना  चाहता  हुं  कि  यह  बाटौतीਂ  क्यों  की  गई  ?

 इस  बजट  में  देश  भर  की  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी

 केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिये  कि  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  कोई  योजना  बनाये  ।  कुछ

 वर्षों  से  गंगा  नदी  को  कावेरी  नदी  से  मिलाने  सम्बन्धीਂ  योजना  की  बात  चल  रहीं  है  ।  यदि  इस

 योजना  को  कार्यान्वित  किया  जाये  तो  इससे  हजारों  इंजिनियरिंग  स्नातकों  तथा  मजदूरों  को  रोजगार

 मिलेगा  सात  राज्यों  को
 इस  योजना  से  लाभ  पहुंचेगा  ।
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 चर्चा

 क

 द्रमक  दल  तथा  उन  लाखों  जिनका a
 '

 प्रतिनिधि  की  ar  से  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय

 में  मैदे  तथा  मोटे  कपड़े  के  ऊपर  लगाये  गये  कर  को  वापिस  लेने  का  श्राग्रह  करता  हुं  ।

 लाखों  गरीबों  की  अर  से  उनसे  के  उपयोग  की  वस्तुओं  पर  लगाये  गय  करो

 को  वापिस  लेने  की  अपील  करता  हूं  ।

 न  केवल भारत  विभिन्‍न  भाषाश्रों  तथा  परम्पराश्रों  का  राष्ट्र  उन्हें न

 साथ  रहना है  बल्कि  साथ  साथ  विकसित  भी  होना है  ।  यहं  तभी  सम्भव  यदि  राज्यों  को  अधिक

 अ्रधघिकार  तथा  शक्तियां  प्रदान  की  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  आपके  द्वारा  में  प्रधान  मंत्री  तथा  wea  मंत्रियों  से  श्रपील  करता
 हूँ

 कि  वे

 राज्यों  की  अधिक  शक्तियां  मिलने  सम्बन्धी  मांग  कों  पूरा  करें  ।  में  वित्त  मंत्री  महोदय से

 रण  पर  बोझ  डालने  वाले  करों  को  वापिस  लेने  को  अपील  करता  हूं  ।

 में  वित्त  मंत्री  महोदय  को  एसा  बजट  पेशा  करने  के श्री  आर०  डी०  भंडारे

 लिये  हादिक  बधाई  देता  हूं  जिसमं  चुनाव  के  दौरान  गये  वायदों  को  पुरा  करने  का  प्रयत्न

 किया  गया  है  ।  मुझे  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  भाषणों  को  सुनकर  बहुत  आशुचये  ।  ऐसा  लगता  है  कि

 उन्होंने  बजट  भाषण  को  ध्यान  से  नहीं  पढ़ा  ।  यदि  ध्यान  से  तो  वे  पेश  किये  गये  बजट  की

 प्रशंसा  करेंगे  ।  ध्यान  से  पढने  के  बाद  सामाजिक  तथा  धिक  नीतियों  के  की  प्रशंसा

 |

 इन  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  के  लिये शहर  तथा  गांव  में  बेरोजगारी को  दूर  करने  सम्बंधी  उपायों

 पर  भी  बजट  में  प्रकाश  डाला  गया है  ।

 अध्यक्ष  aga  माननीय  सदस्य  श्रपता  भाषण  कल  जारी  रखें  । महांदय

 इसके  पदचात
 लोकसभा

 3  1971/13  1893  के  ग्यारह  वजे
 Ho  To  तक  के

 लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  thursday,  June  3,  1971/Jyaishtha
 13,  1893  (Saka)
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